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सोविधिक मादेशों ( जिनमें मापाग्य स्वरूप की उपविधिय 
भी शामिल है ) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ ( ऐसे 
पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत के बा 3 या 
पए । में प्रकाशित होते हैं ) . . 
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भाग - 1 

(PART SECTION 1] 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के चारों मोर उसयतम बायालय द्वारा जारी की गई 

विधितर नियमों , विनियमों तमा मादेशों मोर संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं 
Notifications relating to Non - Statutory Roles, Rogulations, Orders and Resolutions issued by 
the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by 

the Supreme Court ] 


मंत्रिमडल मचिवालय 

मंकल्प 
नई दिल्ली , दिनांक 8 अगस्त 1985 
सं० ए- 11013/ 8/ 8 5-प्रशा० [ - - सरकार ने दिसम्बर 2/ 3, 1984 
की रात को भोपाल में जहरीली गैस के रिसाव में जीवन प्रणाली पर 
पड़ने वाले प्रभाव पर अध्ययन शुरू करने के लिए एक आयोग गठिन 
करने का निर्णय लिया है । यह आयोग निम्नलिखित के लिए उत्तरवामी 


गतम 
2. बायोग में निम्नलिखित होंगे : 
1. ग० सी०आर० कृष्णमूर्ति 

अध्यक्ष ( पूर्ण -कालिक ) 
2. प्रो० एम०एम० शर्मा 

सवस्प ( अंश -कालिक ) 
3. गा० एम०जी० देष 

मदस्य ( अंश - कालिक ) 
4. प्रो० जे०एस० गुलेरिया 

सवस्य ( अंश - कालिक ) 
5. डा० जी० के० मेहता 

सदस्य ( अंश - फालिक ) 
3. आयोग ऐसी संस्थाओं और वैज्ञानिक ग्रुपों की जिन्हें यह विशिष्ट 
भूमिका और जिम्मेदारियां सौंपेगा विशेषज्ञता एवं सेवाओं का उपयोग 
कर सकेगा ; भन्वेषकों द्वारा प्राप्त ऐसे प्रेक्षणों और परिणामों को गोपनीय 
रूप से भायोग को प्रस्तुत किया जाएगा । 

4. आयोग मंत्रिमंडल मचिवालय के अधीन रहेगा । आयोग का 
मुख्यालय दिल्ली में होगा । 

5. आयोग की कार्यावधि दो वर्ष होगी । 
आवेश 

आवेग दिया जाता है कि संकम्य को भारत के राजपत्र में प्रकाशित 
किया जाए । 

यह भी आदेश दिया जाना है कि मकT को एक प्रति भारत सरकार 
के मंत्रालयों/विभागों एवं अन्य सभी संबंधिनों को भेमा जाए । 

अनिल कुमार , संयुक्त सचिव 


TATETTE 


(i ) भोपाल में जहरीली गम रिमाय से प्रभावित मानव , पशु 

और पादप जीवन प्रणालियों के बारे में पहले किए गए 

प्रेक्षणों के अतिरिक्त आगे और सूचना एकत्रित करना ; 
(ii ) पहले किए गए प्रेक्षणों का आगे और विश्लेषण करना तथा 

प्रारंभिक प्रभावों का प्रामाणिक विवरण तैयार करना ; 
( iii ) प्रारंभिक स्तरों पर किए गए चिकिन्मा और उपचारी अभ्यु 

पायों के बारे में सूचना एकत्रित करना मथा विभिन्न अभ्यु 
पायों की उपचारी कार्रवाई सुझाने की दृष्टि मे सापेभिक 

प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना । 
( iv ) नामित अन्वेषकों और ग्रुपों द्वारा प्रमाधिन मानय , पम् और 

पादप जीवन की जाच का किया जाना और विशिष्ट अन्मे 

पणों के लिए गहामना प्रदान करना । 
( v ) पण और पादप प्रणानियों पर जहरीली गैप के अनकारी 

प्रभाबो का विशिष्ट अध्ययन प्रारंभ करना तथा वीर्षावधिक 
प्रभावों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना और प्रभावों के 

लिए उचित नत्र नैयार करना । 
( vi ) निरतर दो वर्षों तक प्रभावितों के बारे में दीर्घावधिक प्रेक्षण 

प्रारंभ करना तथा प्रभावितों मम्बन्धी चिकिम्पीय और 
उपचारी उपायों के बारे में एवं व्यावसायिक समस्याओं के 

बारे में मलाह देना । 
( vii ) प्रभावितों की मन्नति का अध्ययन करना । 
( vii: ) प्रेक्षणों और जांची की प्राति और परिणामों के बारे में 

सरकार को सावधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना । 
( ii .) वैज्ञानिक अन्वेषणों की गुणवत्ता और गति के संवर्धन के 

लिए राष्ट्रीय मामाजिक और विधिक आयामों सम्बन्धी 
पूर्वग्रह के बिना वैज्ञानिकों और अभिकरणों मे मम चित 

महायता और सहयोग मांगना एवं प्राप्त करना । 
( x ) पर्यावरण सम्बन्धी पहलुओं पर जैसे जल , वायु आदि पर 

गैग के रिमान के प्रभाव का अध्ययन जारी करना । 
( xi ) अन्य ऐसे अभ्युपाय एनं कार्रवाई करना नो वैज्ञानिक आधार 

की स्थापना के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक समझे 
आएं तथा जो जहरीली व गम्बद्ध मामग्रियों में भविष्य में 
जीवन प्रणाली पर पड़ने वाले अल्प एवं वीर्घावधि प्रभावों 
को न्यूनतम करने के लिए महत्वपूर्ण हों । 


पेट्रोलियम मन्त्रालय 
मई दिल्ली , मिस 9 जुलाई 1935 

संकल्प 
म . जे - 301 3/ 2/ 55 - सामान्य -- पेट्रोलियम मन्त्रालय के लिए 
पर्यावरणीय आयाजन तथा समन्वयन पर मामन का मन उका 
वर्तमान अवधि को समान पर निम्नबिन मा में किया गया है - - - 
1. डा० निषा चौधरी, अध्यक्ष 

मयोजक 
जल के प्रदूषण की रोकथाम तथा 
नियन के लिए केन्द्रीय बोई , 
नई दिल्ली । 


मदम्प 


2 डा . पी के० रे , निदेशक , 

इंडसियल विष -विज्ञान अनुसंधान , 
केन्द्र , लखनऊ । 


यही 


3. उरा० सी० के० वाष्णप , महायक प्रोफेसर, 

स्कूल आफ एनवायर मेंटल साईन्स , 
जवाहरलाल नेहरू युनिवमिटी , 
नई दिल्ली । 
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[ माग 1 - खण्ड 1 


R13 - - 1 . 


मुदस्य 


4. डा० ए०के० गांगुली, अतिथि प्रोफेसर , 

भाभा अणु अनुसंधान केन्द्र , 

बम्बई । 
5. श्री श्याम चनानी, अवैतनिक सचिव , 

बम्बई पर्यावरण कार्यकारी दन , 

बम्बई । 
6. श्री टी० आर० मागनाथन, द्वारा भाभा , 

अणु अनुसंधान केन्द्र , 
बम्बई । 

( क्लीन एनवायरमट मामागाटा के चिय ) 
7. निदेशक 

राष्ट्रीय पर्यावरणीय पीन पर 
" अनुसंधान संस्थान , नागपुर 
8. श्री डी०के० विण्यास , निदशक 

पर्यावरण विभाग , नई दिल्ली । 
9. श्री एम०के० दाम , मामम -विज्ञान के 

मला निदेशक, नई दिल्ला । 
10. प्रोफेसर ए . आर . जफर, 

वनस्पनि -विज्ञान के प्रामर, जीपमानिय । 

विश्वविद्यालय , हैदराबाद- 5010007 
11. ऊर्जा पर परामर्शदात्री असा बोर्ड , 

नई दिल्ली । 


. 


वही 


2. पेट्रोलियम मन्त्रालय में सचिन , न पवित्रा नपा मलाहकारों 
को समिति की बैठकों में समापो F गे आमत्रित किया जाएगा । मंयोजक 
ममिति की बैठक में भाग ले लिए सपा समिति को महायता देने 
के लिए किसी अन्य व्यक्ति पापों का भी आमन्तिा कर सकता है । 


नई दिल्ली , दिनांक 7 अगस्त 1985 

आवेश 
विषय : - अन्डमान अपतट क्षेत्र में एन - 19 और एन - 27 संरचनाओं में 

200 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम 
___ अन्वेषण लाईसेंस की स्वीकृति । 

सं० ओ - 12012/ 19/ 85 ओ एन जो डी - 4 -- पेट्रोलियम और प्रा . 
तिक गैस नियम , 1959 के नियम 5 के उपनियम ( 1 ) को धारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा तेल 
एवं प्राकृतिक गैम आयोग नेल भवन , वेगवून ( इसके बाद आयोग कहा 
जाएगा ) को अग्डमान अपतट में एन -- 19 और एन - 27 संरचनाओं में 
200 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम मिलने की संभावना हेतु 
एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेम इस आदेश के जारी होने की तिथि से 
4 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृति देती है । 
इसके विवरण इसके माथ संलग्न अनुसूची क में दिये गये हैं । 

लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शो पर है : --- 
( क ) अन्वेषण लाइम पेट्रोलियम के सबंध में होगा । 
( ख ) यदि अन्वेषण काय के दौगन कोई अभिज पदार्थ पाये गये 

तो प्रायोग पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार 

को वेगा । 
( ग ) ( स्वत्व शुल्क रायल्टी ) निम्नलिम्बिन दगें पर ली जायेंगी : 

( i) समस्त प्रशोधित तेल मथा केसिग हैड कंडेन्सेट पर 61 रूपये 
प्रति मीटर टन या एसी पर जो ममय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा 
निर्धारित की जायगी । 

( ii ) प्राकृतिक गैम के संबंध में ये दर केन्द्रीय सरकार दूसरा 
ममय ममय पर निर्धारित दर के अनुमार होगी । 

(iii ) ( स्वन्त्र शुल्क रायल्टी ) की अदायगी , पेट्रोलियम विभाग , 
नई बिल्ली के बनन तथा लेखा अधिकारी को दी जायगी । 
( घ ) आयोग लाइसेम के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 

दिनों में गत माह से प्राप्त समान अशोधित नेल को मात्रा केंसिंग हैड 
फडेन्सेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल उचित 
वर्णाने वाला एक पूर्व तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को 
भेजेगा । यह विवरण मलन्न अनुसूची " ख " में दिये गये 

प्रपन में भरकर देना होगा । 
( 3 ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैग नियम, 1959 के नियम 11 

की प्रावश्यकता के अनुसार प्रायोग रुपये की धनराशि प्रप्ति 

भूति के रूप में जमा करेगा । 
( च ) पारग प्रतिवर्ष लाइसेंस के मंबध में एक शुल्क के मंबध में 

एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी संगणना प्रत्येक वर्ग 
किलोमीटर या उसके किसी अंश जिसका लाइसेस में उल्लेख 

किया गया हो , निम्नलिखित दरों पर की जायगी । 
1. लाइसेंन के प्रथम वर्ष के लिए 4 रु . 
2. लाइसेंन के द्वितीय वर्ष के लिए 20 रु० 
३. लाइसेल के तृतीय वर्ष के लिए 100 रु . 
4. लाइसेन के चतुर्थ वर्ष के लिए 200 म० 
5. लाइसेंन के नवीनीकरण के प्रथम और 
द्वितीय वर्ष के लिए 

300 रुपये । 
( छ ) पेटे लियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11 

के उपनियम ( 3 ) की आवश्यफनानुसार प्रायोग को अन्वेषण 
लाइसेंस के किसी क्षेत्र के किसी भाग को हार देने की 
स्वतंत्रता सरकार को दो माह के नोटिस के बाप होगी । 


3. ममिति के 7 ier-1 TET Eif --- 

" पेट्रोलियम नाना का माननाआ व कार्यक्रमों के लिए 

पर्यावरणीय मायाजा न ना पहल ओं पर परामर्श देना । " 
4. समिति के सदस्यों का निी प्रार का पारिश्रमिक नठों दिया 
बाएगा । तथापि, गैर - सरकारी मनग्या के यात्रा भने दैनिक भत्तं पर 
होमे वाला खर्च भारत सरकार द्वारा किया जाएगा । मरकारी अधिका 
रियों/ कन्द्रीय मार्वजनिः अत्र क न म मात्रियों में यात्रा भने 
वैनिक भसे को सम्बन्धित विभाग को जाग यूग किया जाएगा । 
समिति पर होने या T वन तन उप विकास बोर्ड द्वारा वहन किया 
जाएगा । 


5. समिति की रिमिक 25-15 - 1995 में 2 वर्ष की अवधि 
के लिए होगी । न को पचानक पर होती रहेंगी 
और समिति भारन मका को ट्रिोलियम मन्त्रालय समय -समय पर 
उपयुक्त सिफारिश देगी । 
___ 6. ममिति के लिए भाषा मविपात्रय महायता पेट्रोलियम मन्त्रा . 
लय द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी । 


आपण 
आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को एक प्रति सभी राज्य 
सरकारों , संघ शागिन प्रदेश प्रनापनों , लोक सभा तथा राज्य सभा सचि 
बालयों एवं भारत सरकार के सम्बन्धित मन्त्रालयों तथा विभागों को 
भेजी जाए । 

यह भी आदेश दिया जाता है कि मामान्य सूचनार्थ इस संकल्प को 
भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए । 

टी०एन०आर० राष , संयुक्त मचिव 
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( ज ) केन्द्रीय सरकार की मांग पर उसको तत्काल तेल नथा प्राकृतिक 

गस अन्वेषण के अन्तर्गत पाये गये ममस्त खनिज पदार्थों के 
संबंध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट 
गप्त रूप से देगा तथा हर छ: महीने में निश्चित रूप से 
केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनो व्यधन तथा अन्वेषण 

कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा । 
( स ) प्रायोग समद्र की तलहटी और या उसक धरातल पर प्राग 

लगने संबंधी नियारक उपायों की व्यवस्था करेंगा तथा आग 
बुझाने हतु हर समय के लिए ऐसे उपकरण सामान नथा 
माधन बनाये रखेगा और तीसरी पार्टी और या सरकार को 
उतना मुआवजा देगा जितना कि प्राग लगने से हुई हानि के 

बारे में निर्धारित किया जायगा । 
( त्र ) इम अन्वेषण लाहमैम पर नेल क्षेत्र (नियन्त्रण और विकाम ) 

अधिनियम 1948 ( 1948 का 53 ) और पेट्रोलियम तथा 

प्राकृतिक गैम नियम , 1958) के उपबन्ध लागू होगें । 
( ट ) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेम के बारे में आयोग केन्द्रीय सरकार 

वाग अनुमोदित एक जैसा दस्तावेज भर कर देगा जो अपतटीय 

भनों के लिए व्यवहार्य होगा । 
( ठ ) पायोग दूसरा खुदाई/ अन्वेषी आपरेशनो / 

मक्षणों के दौरान 
एकत्न किये गये बायी मीदिक मनही नमूने धारा और चुम्बकीय 
प्रांकरे मामान्य रूप से रक्षा मन्त्रालय/नौरोना मुख्यालय को 

प्रस्तुत करने चाहिए । 
( ख ) मांकन भारत में संकलित किये जाते हैं । 
( क ) प्रायोग समुद्रविज्ञान सम्बन्धी प्राकड़ों की सुरक्षा मुनिश्चित 

फरेगा । 
( ण ) संकलित प्रांफड़ों का एक पूरा सेट चीफ टाइटोग्राफर देहरादून 

को निशुल्क सप्लाई किया जाता है । 
( न ) विदेशी जन पोन/ ग्गिों का उनी वास्तविक प से काम में 

लाने से पहले विशेषज्ञ अधिकारियों के एक दान धारा मुख्य 
नौसेना बेम पर नौमना सुरक्षा निरीक्षण किया जाना है । 
प्रत्येक जल पोन रिंग के सम्बन्ध में वियरणं, की भाठ प्रमियां 


नांना मुख्यालय को इनके आने से छ: सप्ताह पहले भेज 
दी जानी होती है ताकि नौसेना दल को प्रतिनियुषिम करने 

में मुविधा हो । 
( थ ) भयाण के शुरु किये जाने ममाप्त किये जाने की तिथि सूचित 

की आयेगी नाकि भविष्य में संचालनात्मक योजना बनाने में 

मुविधा हो । 
अण्डमान अपतट क्षेत्र में एन - 19 और ए०एन० - 27 मर ननामों 
में 200 वर्ग क्षेत्र के लिए पी ए एल का समन्वय । 
1 . मंरचना 

ए एन - 19 और ए एन - 27 
2 . पी ई एन क्षेत्र 200 वर्ग किलो मीटर 

पा ई एन क्षेत्र के भूगोलीय समन्वय 
3. बिदू एन 

अक्षांश 11° 53 " 20. 7" 

खाण 93° 05 " 26 - 8 " 
1. बिद् एम 

प्रक्षांश 11° 53 " 18 . 6 " 

रेखाण 93° 11 " 02 . 1 
5. बिदू एन 

अक्षांश 11° 47" 35. 2 " 

रेखांश 93° 110 08. 33 
6. बिटू ओ 

अक्षाश 11° 45" 33. 1 " 

रेखांश 93° 0 ;" 22. 7". 
7. बिलू पी 

प्रभाश 11° 36" 41 . 4 " 

रेखांश 93° 06 " 39 . 3" 
8. बिदू क्यू 

अक्षांश 11 36 " 41 . " 

रेखांश 93° 04 _ 33 . 10 
भूमि पर महत्वपूर्ण स्थानी से दूरस्थ बिदुओं को लगभग दूरी । 
( i) पोट ठलेयर पोर्ट 54 किलोमीटर 
( ii) नेल 

22 . 5 किलोमीटर 
( iii ) हैपलेक 

31 . मिलीमीटर 
( 1 ) क्षेत्र उपरिवर्ती जन की प्रीमतन लगभग गहगाई - - 100 

- 400 मी . गे कम । 
( 1 ) खुबाई की सम्भावित तिथि - - 1 दिसम्बर, 1985 । 


- - 


- - - 


- - 


ममुसूत्री - " " 


प्रशोधित तेल. केमिाकपट नया प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसमय सहित गामिक वितरण 

के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइम 
भेत्रफल वर्गकिलोमीटर 

माह तथा वर्ष 
क - - अशोधित तेल 

- - - - 
अपरिहार्य रूप से खोए अथवा प्राकृतिक केन्द्रीय सरकारद्वारा कालम 2 और 3 को 
जलाशय को लौटाये मी० टनों की संख्या अनुमोदित पेट्र। नयम घटाकर प्राप्त मी० टनों 

अन्वेषण कार्य तु प्रयोग की संख्या 
किए गए मी० रनों की 

___ संख्या 
.- - -- - - 

- - - - - । - -- 


- 


- - 


- 


- 


कुल प्राप्त किलो लोटरों की मं० 


टिणी 


- 


- - - 


- - - 


- - - 


- 


प्राप्त किए गए कुल मी० टनों की सं० 


- - - - .. . - - - 
ख -केसिंग है : कन्टे सेट 

केन्द्रीय सरकार द्वारा अनु- कालम 2 और 3 को 
मोदित पेट्रोलिम अन्वेषण घटाकर प्राप्त मी० 
कार्य हेतु प्रयोग किए गए टनों की संख्या 
मी० टनों की सिया 


अपरिहार्य रूप से खोए अथवा प्राकृतिक 
जलाशय को नौटाये मी० टनों की संख्या 


टिप्पणी 


- 


- - 


-- -- 


- 


--- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 
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कुल प्राप्त बन मीटरों की संख्या 


टिप्पणी 


ग - प्राकृतिक गैस 
अपरिहार्य रूप से खोये अपवा प्राकृतिक केन्द्रीय सरकार द्वारा मनु- 
जलाशय को लौटाये गए घन मीटरों की मोदित पेट्रोलियम अन्वेषण 
मंख्या 

कार्य हेतु प्रयोग किए गए 
पन मीटरों की संख्या 


मालम 2 और 3 को 
घटाकर प्राप्त धन 
मीटरों की संख्या 


- 


- - 


-- 


. . - 


- 


- 


. 


- - - 


- 


- 


- - - - - 


- - - 


- 


- - 


- -- 


- - 


- 


- - - . - 


- 


- - 


- - 


एतद्वारा में , श्री - - ---- --- --- - ------- - 

- - - - - - - - - सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस विधरण में दी गई सूचना पूर्ण 
रूपेण सत्य और सही है, उसे मही समझते हु मै शुख अन्तःकरण से सत्यमिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ । 


हस्ताक्षर -- - - - ..- . - - - - - - - - 
भारत के राष्ट्रपति के प्रादेश से और उसके नाम पर 

पी . के . राजगोपालन , रेस्क अधिकारी 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 


( स्वास्थ्य विभाग ) 
मई दिल्ली , दिनाक 24 जून 1935 


संकल्प 
सं० ए- 17011/ 6/ 8 5-एम०एम० ( एम०एस० ) - - भारत सरकार द्वारा 
यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी सेवा में प्रवेण पाने के लिए अपे 
क्षित शारीरिक प्रागेग्यता के वर्तमान मानको की पुनरीक्षा करने के 
लिए निम्नलिखिम अधिकारियो की एक समिति का गठन किया जाये : - - 


प्रादेश 
मादेश है कि इस संकल्प की एक -एक प्रति समिति के सभी सदस्यों , 
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय , नई दिल्ली, राष्ट्रपति सचिवालय /प्रधान 
मंत्री का कार्यानय/ लोक सभा सचिवालय / राज्य सभा सचिवालय /दिल्ली 
प्रशासन /भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग तथा नियनक एवं महा 
लेखाकार नई दिल्ली को भेजी जाये । 

विभिन्न सेवामों वाले संबंधित मंत्रालय कृपया विशष कार्य , यदि 
कोई हो , के बारे में अपनी टिप्पणी भेजें । यह सूचना डा० जी० एच० 
गिडवानी , सहायक महानिदेशक ( एम० ), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय , 
नई दिल्ली के पास 31 - 8 - 1985 तक पहुच जानी चाहिए । यदि कोई 
सूचना प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जायेगा कि इस पर आपकी 
कोई टिप्पणी नहीं है । 

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए । 
इस संकल्प को भारत सरकार के राजपन्न में प्रकाशित किया जाये । 

क० सी० सेचुरी, अवर सचिव 


सदस्य 


सदस्य 


1. डा० एम० एन० मुखर्जी , अपर महानिदेशक अध्यक्ष 
2. डा० ए० के० भट्टाचार्य , उप महानिदेशक ( पम० ) सदस्य 
3. महानिदेशक मियिन विमानन पा उनके प्रतिनिधि 
4. सलाहकार ( नेन विज्ञान ) 
5. संयुक्त सचिव , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग 
6. सदस्य , रेलय बार्ड या उनका प्रतिनिधि 

सदस्य 
7 . संयुक्त सचिव कृषि , मवालय या उनका प्रतिनिधि सदस्य 
8. श्री पी० पार० दाम गुप्ता, सयुक्त मश्रिय , सदस्य 

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 
9 . डा० बी० पी० यादव , पुनर्वाम परामर्णवाता , 

सफदरजंग अस्पताल 


कृषि प्रौर ग्रामीण विकास मंत्रालय 

( कृषि और महकारिता विभाग ) 
नई दिल्ली , दिनांक 6 अगस्त 1985 


सफरूप 


सदस्य 


सदस्य 


10. डा० एम० एम० सिंह , शल्य यिज्ञान परामर्शदाता , 

सफदरजंग अस्पताल 


सं० 16 - 25/ 80 - डी०ई० - - भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि 
राष्ट्रीय डेरी विकास मोडं प्रम से प्रतर्राष्ट्रीय खेरी संघ के तत्वावधान में 
राष्ट्रीय समिति के रूप में भी कार्य करेगा । राष्ट्रीय डेरी निकास बोर्ड 
अन्य कुछ ऐसे आक्तियों को महामिन फर मकता है , जो तकनीकी तथा 
वैज्ञानिक व्यक्ति प्रथवा डेरी उद्योग के क्षेत्र में अन्यथा सुमिम व्यक्ति 
हो मकते हैं । 


11. डा० बी० पी० गप्न , प्रायविज्ञान-परामर्शदाता , सदस्य 

सफदरजंग अस्पताल । 
12. डा० पी० बी० निगम, वरिष्ठ हृदयरोग विज्ञानी , सदस्य 

डा० गम मनोहर लोहिया अस्पताल 
13. डा० जी० एच० गिडवानी, सहायक महानिदेशन सदस्य 
( एम० ) 

मधिव 
2. समिति के विचारार्थ विषय केन्द्रीय सरकार : अधीन सरकारी 
कर्मचारियों को चिकित्सा प्रारोग्यता के लिए वर्तमान नियमों की पुनरीक्षा 
करना । । 

3. ममिति अपनी रिपोर्ट, इसके गठन की तारीग से 6 माह की 
अवधि है; भीतर प्रस्तुत करेगी । 


2. अपर मचिय , राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड , नई दिल्लो राष्ट्रीय 
ममिति के सदस्। मचिव होंगे । 

3. समिति डेरी क्रियाकलापों /वेश के हितों, जैसे उत्पादन , उपकरणों 
के विनिर्माण , वाणिज्य , खपन, डेरी प्रशासन तथा पशु-पालन के अन्य 
पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय उरी नानि के लिए मोटे मार्ग 
वर्शन तैयार करेगी और इस सम्बन्ध में अंतर्राष्ट्रीय डेरी संघ की बैठकों 
में एक समन्वित राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करेगी । 


4. ममिति ममय - समय पर ऐसे समय तथा स्थान पर अपनी बैठक 
करेगी , जैमा र स्ट्रीय डेरी विकाम मोरं के अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया 
माएगा । 


भाग I - --खण्ड 1] 


भारत का गजपत्र , अगस्त 31 , 1985 ( भाद्रपद 9, 1907 ) 
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प्रादेण 


आदेश दिया जाता है कि हम में कल्प की एक - एक प्रति सभी राज्य 
सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रणामन तथा भारत सरकार के मंत्रालयों 
के विभागों, योजना आयोग , मंत्रिमंडल मचिवालय , प्रधान मंत्री का 
सचिवालय , लोक सभा मभिवालय एवं गज्य मभा मधिमालय को भेजी 


6. उनका अभ्यावेदन भारत के गजपत में अधिसूचना के प्रकाशन 
की तारीख मे 15 दिन के अन्दर पचना चाहिए, अन्यथा एकमर फा 
कार्रवाई की जाएगी और मामले को पन्तिम प दे दिया जाएगा । 

गराष्ट्रगति के नाम पर नथा उनके पादेश मे । 


एम० ० मिह , अयर मचिव 


2. मह भी प्रादेश दिया जाता है कि ग्राम जानकारी के लिए यह 
सकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए । 


के० प्रार० नैयर, संयुक्त सचिव 


LALA 


- 


MLA 


- 


- 


- 


वाणिज्य मंत्रालय 

मई दिल्ली, दिनांक 31 अगस्त 1985 
सं० सी - 13011/1/ 75-सर्तकता - - श्री डी० एम० मोरक्रमा , उपमुख्य 
नियंत्रक , पायात तथा निर्यात, मुलय नियंत्रक , प्रायात मया निर्यात का कार्यालय , 
नई दिल्ली के विरुद्ध सी मी एम ( सी सी ए ) नियम , 1965 के नियम 
14 के अंतर्गत अमुशामनात्मक कारवाई प्रारम्भ की गई । जांच की 
गरें । जांच अधिकारी ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया परन्तु म बीच 
श्री डी० एम० मोरक्रमा अधिवर्षता की प्राय प्राप्त करने पर सरकारी 
सेवा से सेवा -निवृत्त हो गए । 


इलेक्ट्रानिकी विभाग 

नई दिल्ली, दिनांक 28 अगस्त 1985 
सं० 5 ( 12 )/ 84- कम्प्यूo---- इलेक्ट्रानिकी उद्योग के प्रतिपावनार्य एक 
समेकित नीति भारत सरकार द्वारा विचाराधीन थी । राष्ट्रपति जी ने निर्णय 
लिया है कि इसके प्रथम चरण के रूप में इलेक्ट्रोनिकी पर ममेकित नीति के निम्न 
लिधित उपाय प्रभावी होंगे : -- 
1. भौधोगिक लाइसेंसों का "बार बेन्डिग " 

भब से, निम्नांकित के लिए "बांध बंड " लाइमेंस जारी किये जायेंगे , जिससे कि 
निषेशों का यथेष्ट रूप में उपयोग किया जा मके : 
( i ) लघु उद्योग के लिये आरक्षित उपकरणों को छोड़कर मनोरंजन 

संबधी इलेक्ट्रोनिको उपकरण जिसमें रेडियो रिसीवर , टेप रिकार्डर , 
टू- इन- वन, प्रवर्धक, रिकार्ड प्लेयर, रिकार्ड मेंजर, लैफ एण्ड व्हाइट 
तथा रंगीन टी०वी० सेट, मी०सी०टी०वी० प्रणालियां - ये मब 

शामिल हैं । 
( ii ) कंप्यूटर परिधीय उपकरण । 
( iii ) लघु उद्योग के लिए आरक्षित उपकरणों को छोड़कर इलेक्ट्रानिकी 

परीक्षण तथा मापन उपकरण । 
( iv ) विविक्त सेमीकण्डक्टर युक्तियां । 


2. वी०सी०आर०बी०सी०पी० व माइक्रोवेव ओवनों के लिये नीति 
(निकट भविष्य में ही अलग संकल्प जारी किया आयेगा । ) 


3. अंकीय इलेक्ट्रीनिकी षड़ियो । 


इलेक्ट्रोनिकी पट्टियों के वर्तमान औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी नीति द्वारा 
अभी तक अंकीय इलेक्ट्रानिकी घड़ियों का विपणन केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के 
मार्वजनिक निगमों तक ही सीमित है । परिवर्तित प्रौद्योगिकी को मद्देनजर रखते 
हुए , क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी घड़ियां बहुत सस्ती मिल 
जाती है अतः यह निश्चय किया गया है कि -- - 


2. पहले जांच प्रतिवेदन पर विचार करने पर यह सोचा गया था 
फि सी सी एम ( पेंशन ) नियम , 1972 के नियम 9 के अंतर्गत प्रदत्त 
पाकित का प्रयोग करते हुए श्री डी . एम . मोरक्रमा , उप मुमय नियंत्रका , 
पायात तथा निर्यात ( सेवा-निवृत्त ) को स्वीकार्य मासिक पैशन की 5 % 
कटौती की राशि और सरकार की मोर प्राप्त राशियों को भी उनसे 
वसूल किया जाए । श्री डी० एम० मोरक्रमा , उप मुख्य नियंत्रक , प्रायाम 
तथा निर्यात ( सेवा-निवृत्त ) को सम संख्यक ज्ञापन दिनांक 22- 8--1984 
के अन्तर्गत एक अवसर दिया गया । चूंकि उनके पते ठिकाने की जानकारी 
नहीं थी , यह शापन मिना रिलीवर हुए वापस प्राप्त हुमा । 

3. ध्यानपूर्वक विचार करने पर राष्ट्रपति अब अमग्निम तौर पर 
इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि श्री डी . एम . मोरक्रमा , उप मुख्यनियंत्रक , 
मायात तथा निर्यात ( मेवा-निवृत्त ) पूर्ण निष्ठा बनाए रखने में असफल 
रहे और उन्होंने यहां तक कदाचार किया कि उन्होंने 1 - 6 - 1974 को 
मैसर्ज सास्था स्टील इंडस्ट्रीज , मेरठ के पक्ष में स्टेनलेस स्टील एंगल्स 
एंड प्लेट्स मद के लिए उस्चतर मुल्य का , पायात लाइसेंस जारी करने 
मा प्रादेश दिया , जिसके लिए उक्त फर्म हकवार नहीं थी इसका उपय 
उक्त फर्म के माथ पक्षपात करना था और इस प्रकार उन्होंने केन्द्रीय 
मिविल सेवा ( पाचरण ) नियम , 1964 के नियम 3 ( 1 ) ( 1 ) का 
उल्लंघन किया । प्रतः सी सी एम ( पेंशन ) नियम , 1972 के नियम 9 
के अंतर्गत प्रवरा शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति का प्रब उसे अन्यथा 
स्वीकार्य मासिक पेंशन में 50 % कटौती और माथ ही सरकार को देय 
राशियां, यदि कोई हों , उनकी ग्रेचयुटी से वसूल करने का प्रस्ताव है । 
___ 4 nापन संख्या सी / 1 30 1 1/ 1/ 75- सतर्कता दिनांक 18 - 5 - 1985, 
जिसमें श्री डी . एस . मोरक्रमा को प्रस्तावित शास्ति पर कोई अभ्याधेदन 
धेने का अवसर दिया गया था , उन्हें इस पते पर भेजा गया : श्री डी . एस . 
मोरक्रमा , टी / 29, एन एंड मो , रोड नं0 20, बलजीत नगर , नई दिल्ली । 
मह पत्र बिना डिलीवर किए वापस आ गया जिस पर “ पाने वाला 
भारत छोग गया " टिप्पणी थी । 

5. श्री डी . एस . मोरक्रमा , उप मुख्य नियंत्रक , पायात तथा निर्यात 
( सेवा-निवृत्त ) को एतदद्वारा प्रस्तावित शास्ति पत्र पर अभ्यावेदन करने 
का अवसर दिया जाता है परन्तु जांच के दौरान प्रस्तुत किए गए साक्ष्य 
के माधार पर ही । 


( अ ) मेमी कण्डक्टर उद्योग समूहनि० ( एम०मी०एल० ) को यह अनुमति 

दी जायेगी कि वह कम कीमन की अंकीय इलेक्ट्रानिकी पड़ियों 
( डी०ई० डब्ल्यू . ) के मोड्यूलों का विनिर्माण करे तथा इन्हें डी०ई० 
उम्ल्यू ., समुच्चायकों को बेने, जिनमें शमिल है - - राज्य सरकार के 
मार्वजनिक क्षेत्र तथा लघु इकाइयो और माथ- ही -साथ अन्य यूनिटें 

जो कि यांत्रिक घड़ियां तथा स्तशिल्प की वस्तुएं आवि बनाती है । 
( व ) लघु इकाइयों को कम कीमत की डी०६०डम्न्यू० या अन्य डी०६० 

उक्ल्यू . मोड्यूलों पर आधारित उत्पादों को सीधा ही बाजार में 
बेचने की अनुमति दी जाएगी । 


यदि मांग एम०सी०एल० की ममता की परिधि से बाहर हो , सो 
निजी क्षेत्र में एक दूसरी यूनिट को उन मोठ्यलों के विनिर्माण की अनुमति 
वी जाएगी । 


टिप्पणी — ये नीति संबंधी उपाय इलेक्ट्रॉनिकी राज्य मंत्री द्वारा दिनांक 21 मार्च , 

1985 को मसद में घोषित किये गए थे और अन्तरिम रूप से उसी दिन 
प्रेस मोट के माध्यम से अधिसूचित किये गए थे । 
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15. मंघटक पुर्ने 

उद्योग प्रौर कम्पनी कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 16 मार्च 1985 
को जारी प्रेम नोट आग इलेक्ट्रानिकी संघटक पुणे को पहले ही लाईमेम 
मुक्त कर दिया गया है । इमे समक्ष रखते हुए संघटक पुर्जी के विनिर्माण 
के लिए संघटक -पुओं का प्रतिष्ठापन करने के इच्छुक उच्चमी प्रयिधि विकास 
महानिदेशालय ( सी० जी०टी०सी० ) /एम० आई० ए० के पाम पंजीकरण 
फरा मकने है । 


पहले सरकार ने घोषणा की थी कि काफी मात्रा में संघटक पुर्जी 
का विनिर्माण करने की आवश्यकता है । अत: यह नीति निर्धारित की गई 
है कि वर्तमान में जो संघटक पुर्जे लघु क्षेत्र के लिए प्रारक्षित है उनमें 
से कुछ को अनारक्षित कर दिया जाये । 

17. मामान्यतः मध्यवर्ती स्तर मे संघटक पुर्जी के विनिर्माण की 
अनुमति नहीं है । फिर भी , विध्रधीय, रेखीय मोर अंकीय एफीफन परिपथों के 
मामले में , जिनमें भारी पंजी निवेश की पावश्यकता होती है. कम- से-कम 
5 करोड़ का पूंजी निवेश करने पर शुरुपात के तौर पर उद्योग को मध्यवर्ती 
स्तर से समुच्चयन की अनुमति प्रदान की जायगी । 


4. विनीय संस्थानों के समाधनों का उपयोग न करने वाने आयेदकों हेत 
कैग 1 (i ) में उल्लिखित सभी उपभोक्ता टिकाऊ नुत्पादों के लिए लाहगेंग लेने 
की आवश्यकता नही होगी । 

5. गणत्ता तथा विश्वमनीयता 

उपभोक्ताओं की एलेक्ट्रानिकी टिकाऊ वस्तुओ की गुणवत्ता के प्रमाणीकरण 
के लिए केन्द्र सरकार पर्याप्त सुविधाएं प्रतिष्ठापित करेगी । 

6. उवार संवर्धन 

किमी भी नये उत्पाद के लिए औद्योगिक सामसों को जारी करते समय 
निकट भविष्य में उसकी अनुमानित मांग और माथ- ही -साथ उनकी तकनीकी 
बाणिज्यिक व्यवहार्यता को भी ध्यान में रखा जायेगा । सरकार पंजीगत उपकरणों 
पर न्यूनतम निवेश के लिए आग्रह करेगी, जिसे कि देश में भी पर्याप्त संबधित 
मल्यों और प्रौद्योगिकी के आत्मसात करने तथा उसके विकास के प्रति आश्वस्त 
किया जा मके । न्यूनतम उत्पादन क्षमता पर विशेष आग्रह किया जायेगा । एक मार 
लाइसेस जारी किए जाने पर लाइसेंसधारी को उदार संबधित विकास की ओर 
आश्वस्त किया जायेगा । 

7. विनिर्माण के चरणबद्ध कार्यक्रमों के अनुमोदन करने में सरकार इस बात 
में आश्वस्त होगी कि आयानित सघन मुद्रण - सर्किट बोगों पर निर्भरता को कम 
किया जाये तथा देश में यथोचित विनिर्माण को प्रोत्माहित किया जाये । 

8. भारतीय कंपनियां मया 40 प्रतिशन या उमसे कम विदेशी माम्यांश 
वाली भारतीय कंपनियां किमी भी इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र जो कि संघटित निजी 
क्षेत्र के लिए मात्र इमलिए खुला है क्योकि उनमें विदेशी माम्यगि लगा हुआ है - - 
मे निष्कासित नहीं किया जा सकता । 

9. एफ०ई० प्रारक कंपनियां 

इलेक्ट्रानिकी मघटक पुर्जो, वस्तुओं तथा अन्य प्राधुनिकतम उच्च प्रविधियों 
के क्षेत्र में जहां कि देश अनुसंधान व विकास में पर्याप्त रूप से पंजी निवेश नहीं 
कर मका है वहां मरकार विदेशी साम्योण वाली कंपनियों ( अर्थात वे कंपनियां 
का 0 प्रतिशत में ज्यादा विवेसी माम्यांग है ) को इनकी यिनिर्माण मुविधा 
प्रमिष्ठापन के लिए समान करेगी । 

10. देश में ही एक यथोचित इलेक्ट्रानिकी की क्षमता के संवर्धन के लिए 
प्रौद्योगिकी के प्रायात को खुले मप से अनुमति दी जायेगी । तो भी , उद्योगों को 
स्वदेशीय प्रौद्योगिकी की क्षमता की प्रतिष्ठापना के लिए प्रोत्माहित किया जायेगा, 
जिससे कि प्रौद्योगिकियों के बारम्बार प्रायान पर निर्भर न रहा जाये । 

11 अवस्थिति 
कलेक्टानिकी उद्योग को किसी भी अनुमति प्राप्त स्थान पर प्रतिष्ठापित 
करने की अनमनि प्रदान की जायेगी । ज्यादातर प्रयास यही किए जाएंगे कि 
व्यापक स्तर पर पर्वतीयजिलों में इलेक्ट्रानिकी उद्योग का विकास हो । 

12. इस उद्योग को समेकित रूप से प्रायोजित करने और अपनी विदेशी पूंजी 
का न्यनतम अपेक्षय हो हम बात को सुनिश्चित करने के लिए संगठित और लष 
जयोग क्षेत्रों के सभी इलेक्ट्रानिकी विनिर्माताओं से विस्तृत प्रांक प्राप्त करना 
पावश्यक है । अतः इस उद्देश्य के लिए अनिवार्यतः एकल प्रपत्र लागू करने का 
प्रस्ताव है, जिसे प्रोयोगिक यूनिटें वर्ष में एक बार इलेक्ट्रोनिकी विभाग को प्रस्तुम 
करेंगी । 

13. विस्तीय संस्थानों द्वारा प्रस्तावों की जांच में और अधिक गति 
लाने के लिए उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे 

लेक्टोनिकी के लिए एक अलग प्रकोष्ठ की स्थापना करें और इलेक्ट्रानिकी 
विभाग की परियोजना मुल्यांकन समितियों में भाग लेने के लिए उन्हें 
प्राषित किया जायेगा । 

14. 19 नवम्बर 1984 को घोषित कम्पयूटर नीति का इलेक्टानिकी 
विभाग उचित रूप से विस्तार कर उसे इलेक्ट्रानिकी नियंत्रण उपकरण , 
इन्स्टमेंटेशन व मिस्टम, प्रोद्योगिक एवं व्यावसायिक मेटानिकी और 
डाटा संचार उपकरणों पर भी लागू करेगा । हम विषय में 
प्राधिसूबमा जारी की जायेगी । 


18. संचार 

मार्च, 1984 में इलेक्ट्रानिकी के उप मंत्री द्वारा घोषित संचार में क्षेत्र 
मे कुछ उत्पाद समूह को निजि क्षेत्र के लिए खुला रखा गया था । पहले यह 
निर्धारित किया गया था कि स्विचन प्रणालियों में 49 प्रतिशत से फ्यावा 
के लिए निजी पार्टियों को अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी , तो भी सरकार 
मी संसाधन सीमानों को मद्दे नजर रखते हुए तथा स्विचन क्षेत्र में उपलब्धता 
की संभावित कमी को देखते हुए अब यह निर्धारित किया गया है कि दूरमिति 
विकास केन्द्र ( मीर डी प्रो० टी० ) द्वारा देशीय प्रौद्योगिकी का विकास 
करते एक हुए इलेक्ट्रानिकी स्विचन प्रणाली को ( ई० एम० एस० ) फैक्ट्री 
प्रतिष्ठापित की जाए । इम औद्योगिक प्रयास में मरकार का निवेश 26 
प्रतिशत सीमित रहेगा, निजी उद्योग की पार्टियों को 25 प्रतिशत का 
प्राफर किया जायगा तथा 49 प्रतिशत मामान्य जनमा के लिए बुला रखा 
जायगा । 


19. अनुसंधान तथा विकास 

पाठवीं पंचवर्षीय योजना में हमारा इलेक्ट्रानिको उद्योग 
प्राज की स्थिति की तरह अधिकत विदेशी प्रौद्योगिकी पर आश्रित न रहे 
इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने अनेक प्रमुख अनुसंधान तथा 
विकास कार्यक्रम को हाथ में लिया है । केन्द्र सरकार ने दूरमिति विकास केन्द्र 
की स्थापना की है और यह राष्ट्रीय रेडार परिषद के माध्यम से अनु 
मंधान को प्रोत्माहित कर रही है और अपनी प्रोयोगिकी विकास परिषद 
के जगिरा यह शैक्षिक संस्थानों तथा सामजनिक उपक्रमों के उपमों को 
अनुसंधान के लिए प्राथिक सहायता महेया कर रही है । मरकार ने अभी हाल 
में राष्ट्रीय माइक्रो इलेक्ट्रानिकी परिषद की स्थापना की घोषणा की 
है तथा इलेक्ट्रानिफी के लिए मामग्री विकास केन्द्र की स्थापना करने 
का भी निश्चय किया गया है । 

मावेश 
प्रादेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि निम्नलिखित 
को भेजी जाये : - - 
1. राष्ट्रपति का मन्त्रिवालय । 
2. प्रधानमंत्री का कार्यालय । 
3 मंत्रिमंडल सचिवालय । 
4. भारत सरकार के सभी मंत्रालय विभाग । 
5. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक । 
6 . मभी राज्य सरकारों ष संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिष । 
7. अध्यक्ष , उत्पादन और सीमाशुल्क का केन्द्रीय गोर्ड । 
8. पायात पोर निर्मात के मुख्य नियंत्रक । . 


व्यावसायिक 


र उपकरणों पर भी 
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9. तकनीको विकास महानिदेशालय । 
10. भारतीय राजदूतावासों के विज्ञान मरामर्शदाता । 
11. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिकी के राज्य मंत्री । 
12, अध्यक्ष, इलेक्ट्रानिको पायोग । 
13. सचिव , इलेक्ट्रानिकी विभाग । 
14. इलेक्ट्रानिकी विभाग के सभी संभाग मनुभाग । 

यह भी मादेश दिया जाता है कि यह संकल्प सार्वजनिक सूचना 
के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए । 

सं० 5 ( 12)/ 84 -कप्यू --- कम्प्यूटरों और कम्पयूटर आधारित 
प्रणालियों के विनिर्माण , पायात और निर्यात के लिए प्रचलित वर्तमान 
नीति की समीमा का प्रम भारस मरकार द्वारा विचाराधीन था । म 
दिशा में पहले कदम के तौर पर राष्ट्रपति जी ने यह निर्यात निर्णय लिया 
है कि कम्पयूटरों तथा कम्पुटर माधारित प्रणालियों के विनिर्माण , पायात 
व निर्यात के लिये नीतियों तथा कार्यविधियों में निम्नलिखित संशोधन 
किए जाए :--- 

निम्नांकित बुनियादी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ये व्यापक संशोधन 
किए गए हैं : --- 
( 1 ) नयीनतम प्रौद्योगिकी पर आधारित कम्पयूटरों का 

देश में ही विनिर्माण अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर उनके सुलनात्मक 
मल्यों का निर्धारण तथा वित्तीय व्यवहार्यताओं को दृष्टिगत 

रखते हुए उन्हें देश में काफी मात्रा में उपलब्ध करवाना । 
( 2 ) वित्तीय पहनों पर मुख्यतः निगरानी रखते हुए प्रचलित 

कार्य विधि को मरल बनाना जिससे प्रयोक्ता देश में की यह 
विदेशों से अपनी जरूरतों के अनुसार कम्प्यूटरों को उपलरध 


( 3 ) राष्ट्रीय स्तर पर कप्पयुटर के क्षेत्र में दीर्थकालीन लाभों को 

समक्ष रखने उनके समुन्नत अनुप्रयोगों का मवर्धन करना । 
निम्नांकित संशोधित नीति तथा कार्यविधि कंप्यूटरों तथा उनसे 
संबंधित उप प्रण लिगों यथा परिधीय उपकरणों योसर सामग्री और 
कंप्यूटर आधारित प्रण लियों को लेकर बनाई गई है और उसमें कंप्यूटर 
एक प्रधानन्न उप -णाली है । 
( क ) विनिर्माण 

1. विनिर्माण संबंध ममी नियमन कार्यकलाप यथा श्राशय पन्नों 
की जय, सोयोगिक ल ईस म , विवेणी महयोग परणव नितिमणि कायम 
( पी० एम० पी०) व सी जी० और कच्चे माल का प्रयात प्रादि 
इलेक्ट्रानिकी विभाग के अर्सगत वर्तमान अन्तः मंत्रिमंडलीय स्थायी ममिति 
वारा सम्पन्न होंगे जिसे यह प्रमुख कार्य सौपा गया है । इलेक्ट्रानिकी विभाग 
के अधीन कार्यरत कंप्यूटर कंप्यूटर-संचार तथा उपकरण विग ( सी० सी० 
पाई . विंग ) इस समिति का " चिवालय " के मप में काय करता रहेगा । 
इलेक्ट्रानिकी विभाग के अधीन सी० सी पाई० विंग को सीधी तौर पर सभी 
• भाषेवन भेजे जायें । 

2. सूक्ष्म लघु कंप्यूटरों सथा निजी कंप्यूटर और मी० एल० स० आई० 
माधायरित लघ कप्यटर इममें 32 बिट चियों या समसं स्याम वाले भी ( 32 
या अधिक मिटों वाले म पर मिनी मेनम संरचना वालों को छोड़कर ) 
शामिल है , क विनिर्माग किमी भी भारतीय कंपनी द्वारः स्त्रीकृत है प्रर्थात 
पर्णत: भारतीय स्त्र मित्र वाली कंपनियों और वे निजी या सरकारी क्षेत्र की 
कंपनियों जिनमें चालीस प्रतिशत से ज्यादा विदेशी साम्यांश (इक्विटी ) 


4 इस नीति में संबंधित वस्तुमों को शामिल करने के लिए " कप्यूटर 
और कंप्यूटर प्राधारित प्रणालियों " का एक नया वर्गीकरण बनाया 
जाएगा । नए उद्योगों में व्ययगत छुट तथा अन्य प्रोत्साहन इस नए वर्गीकरण 
को भी उपलब्ध रहेगे । योतर सामग्री के विकास और विनिर्माण को 
" उद्योग " नाम से अभिहित किया गया है । महत्वपूर्ण उच्च प्राधिोगिकी की 
वजह से अवस्थिति संबंधी नीति की सीमाओं से इस उद्योग की छुट रहेगी । 

5. प्रतिवर्ष दो करोड़ रुपये मल्य के कुल उत्पादन तीन लाख रुपये 
के नीले प्रतिवर्ष पांच करोड़ प्रणालियों की प्रचलित भमप्ता के संघटित 
क्षेत्रों पर के प्रतिबंध हटा दिये जाएंगे । 

चरणबद्ध निर्माण कार्यक्रम और एक व्यावहार्य समता की म्यूमतम 
आवशयकताओं को छोड़कर प्रतिबंध हटाते हुए सूक्ष्म तथा लघु कंप्यूटर 
प्रणालियों के विनिर्माण की स्वीकृति प्रदान की जायेगी जिस से उप 
देशीयकरण के साथ विनिमणि की संपन्नन होगा और यह माथिक पहलुमों 
पर ध्यायहाय होगा । आई० एम० एस० सी०, के जरिए इलेक्ट्रानिकी विभाग 
पी० एम० पी० के प्राधिक वृष्टि से घ्यायहार्य देशीयकरण तथा प्रौद्योगिकी 
को प्रभावी रंग से आधुनिक बनाने की प्रगतिर्षािघों को स.निश्चित करेगा । 

6. मूलभूत उपकरणों के विनि णि प्राधार पर सी० पी० यू० परिधि 
उपकरण तथा अन्य उप -प्रणालिमों को प्रवान करने वाली कंपनियों को 
उदारता दी जायेगी तथा यथोचित मुआवजा देते हुए उत्पाद शुल्क भी 
अपेक्षाकृत कम ही रखा जायेगा । 

7. सरकारी उद्यमों को मूल्यगत खरीद की वरीयता तथा सरकारी 
क्षेत्रों की म विधा प्रादि इस क्षेत्र पर लागू वर्तमान सरकारी नीतियों के 
अन मार ही मिलती रहेगी । 
____ . इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा स्वीकृत अनुसंधान व विकास एककों 
के लिए अभिकल्पों तथा पालेखों को प्रो० जी० एल० पर ही स्वीकार किया 
मायेगा । 
____ _ 9. प्रारंभ में विनिर्माण के लिए अभिकल्प मों तथा पालेखों , प्रणाली 
यंवे तर सामग्री तथा प्रयोज्य यन्त्रेनर सामग्री के प्रायात को काफी उदारता 
में स्त्री का किया जायेगा और बाद में इसे पी० एम० पी० व कच्चे माल 
फोनिक मी के निपापों द्वारा नियमित किया जायेगा । ऐसे आयातों के लिए 
सभी प्रवेवन इलेक्ट्रानिकी विभाग के मी० सी० माई० विंग को भेजे जायें 
तया पाईप मो इनकी जांच करेगा । प्राई ० एम० एम सी० के माध्यम से 
इमेकानिकी विभाग कुछ एल० एम० प्राई /वी० एल० एम० आई० चिपों 
तथा परिधीय उपकरणों के बारे में मानकीकरण के संवर्धन के लिए ययोभित 
का TT पौर देग में ही उत्पादों को यथोचित रूप में दृष्टिगत 
रघ कर यह कार्य किया जायेगा । 

11. जहां कहीं भी यंत्रेतर मामग्री के प्राधार पर मायात का सवाल 
है वह प्रधान न : “ मोर्स कोड " के रूप में होगी । “सोर्स कोड " की केन्द्रीय 
खरीद और देश में ही वितरण को विशेषत: प्रोत्साहित किया जायेगा । 

12. अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी मल्यों पर अन्तिम उत्पाद के विनिर्माण 
के लिए यह प्रावश्यक है कि विनिर्मातामों को संघटक पुर्जे अन्तर्राष्ट्रीय 
स्तर के निकटतम मूल्यों पर अधिगत हो सकें । समय समय पर इलेक्ट्रॉमिकी 
विभाग द्वारा मंघटक पुओं के शुल्क के बारे में निर्विष्ट सियाम्तों पर सिफारिश 
की जायगी । वे सिद्धान्त है : ऐसे संघटक पुणे जोकि देश में बिनिर्मित नहीं 
हो रहें हैं और जिनका निकट भविष्य में विनिर्माण असम्भव है उन्हें 
पहिचाना जायेगा और उन्हें कम पायात शुल्क पर मायातित किया 
आएगा । देश में ही बनने वाले अन्य संघटक पुर्जी और निकट 
भविष्य में ही बनने वाले संघटक पुर्जी के लिए आर्थिक स्तर के 
सुलाभ देते हुए उदारता पूर्वक विनिर्माण सुविधाएं स्वीकृत की जाएंगी । 
एसे संघटक पुजों को पर्याप्ततः उच्च संरमी- शुल्क की वजह से मायातित 
नहीं किया जायेगा । इलेक्ट्रॉनिकी विभाग समय समय पर वित्त मंत्रालय 
को इन शुल्क अवसंरचनाओं के बारे में अपनी सिफारिशें पेश करेगा । 
___ 13. विनिर्मातामों के लिए वस्तुतः प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल 
पौर संघटक पुजों की पायात कार्यावधि को सरल और शीघ्र बनाया 


टिप्पणी : न नीति मंबंधी उपायों को दिनांक 19 नवम्बर, 1984 
के एक प्रेस नोट के माध्यम में अन्तरिम सप में अधिसूचित किया गया था । 

3. सी० पी० यु ० के भेतर्फ मों और स पर मिनी कंप्यूटरों का विनिर्माण 
यो वर्ष के लिए सरकारी क्षेत्र द्वारा प्रारमिन रहेगा । मंप्यूटरों की मिनि 
फ्रेम श्रेणी और सुपर मिनि के यूटरों को सुनिश्चित परिभाषा समय- समय 
पर इलेक्ट्रानिकी विभाग पारा दी जायेगी । 
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जायेगा । इलेक्ट्रोनिकी विभाग में मायात भावेदनों के पंजीकरण के एक 
निश्चित अवधि के बाद आई० एम० एस० सी० कच्चे माल की मासी 
को नियंत्रित करेगा जो कि देश में प्रावेवन पंजीकरण के दो माह के 
मन्दर अपना निर्णय देगी । 

14. प्राई० एम० एस० सी० के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा 
संस्तुत वित्तीय युक्तियों तथा उच्च संरक्षी पायात शल्क के विभिन्न 
स्तरों के जारिए देश में ही निर्मित फंप्यूटरों को प्रायात से संरक्षित रखा 
जाएगा । वित्त मंत्रालय को प्रायात शुल्क में कमी करने के लिए संस्तुतियां 
प्रस्तुत की जाएगी , जिससे कि देशीय विनिर्माण को लागत में कमी आ 
सके । 
____ 15. देशीय विनिर्मातामों को आपस के प्रतियोगी स्तरों पर लाने 
के लिए माई0 एस 0 सी० के जरिय इलेक्ट्रानिकी विभाग कार्यविधियों 
को निष्पन्न करेगा । यह प्रक्रिया शैक्षिक संस्थानों अनुसंधानों व विकास 
संघटनों द्वारा संपन्न होगी । महाँ कंप्युटरों के सीधे प्रायात पर पायात 
शुल्क महीं लगता । 
____ 16. प्राई० एम० एस० सी० के जरिये इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा 
निर्धारित अवधि के भीतर यदि कोई पार्टी प्रभावी कदम नहीं उठाती सो उसका 
मनुमोदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा । 
___ 17. सभी स्थानीय विनिर्मातामों को 1986 से आगे अपने विनिर्मित 
कंप्युटरों में द्विभाषिक (हिन्दी और अंग्रेजी ) पागम -निर्गम मुविधा प्रदान 
करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा जिससे कि राजभाषा अधिनियम 
के अर्न्तगत हिन्दी का प्रयोग करने वाले विनिर्मितानों की मांग को पूरा 
किया जा सके । 
____ 18. बिना किसी पनचित स्कावट के किमी सामाजिक या मार्थिक 
क्षेत्र में सरकारी और निजी क्षेत्र के असंगत प्रणाली इंजीनियरी कंपनियों 
को प्रतिष्ठापित करके कंप्यूटर अनुप्रयोगों को संवर्धित किया जाता रहेगा 
पौर यह तब तक रहेगा जब तक देशीय संसाधनों से कंप्यूटरों और कंप्यूटर 
उप-प्रणालियों को लाया जाता है । 
____ 19. उपर्युक्त नीति संरचना के परिवेश में आई० एम० एम० सी० 
के जरिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा समय -समय पर कार्याविधियों के 
समस्त व्यौरे बमाए जाएंगे । माई० एम० एस० सी० के जरिए इलेक्ट्रॉनिको 
विभाग को समय -समय पर कार्यविधि पौर नीतियों को व्याख्यापित 
करने और उनके कार्यन्वयन के परिचालनार्य अधिकार भी प्रवान किए 


इलेक्ट्रोनिकी विभाग समय- समय पर ऐसे मायामों पर पर्याप्ततः कम 
स्तरों के शुल्क की सिफारिण पेश करेगा जिससे की समतुल्य प्रायातित 
प्रणालियों के संदर्भ में स्थानीय विनिर्माण अधिक प्रतिस्पर्धा बन सके । 

___ 4 कंप्यूटरों और प्रधानतः कंप्यूटर आधारित प्रणालियों , जिनकी 
लागत वस लाख रुपए सी० आई० एफ० से ज्यावा है, के मायात के लिए 
वास्तविक प्रयोक्ता को इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में प्रावेदन करना होगा जो कि 
आवेदनों की पांछनीयता, अनिवार्यता सथा देशीय उपलब्धता की दृष्टि से 
आवेदनों की जांच करेगा । यदि कंप्यूटर का प्रयोग बांछनीय है तो तथा देश में 
यह अनुपलब्ध है तो मानकीकृत सूची में कम स्तर के शुल्क पर प्रयोक्ता 
को प्रायात करने की स्वीकृति प्रदान की जायगी और यह सूची 
समय -समय पर इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा घोषित की जायगी । इस सूची 
में 12 से 18 माडलों को लिया जायगा और समय-समय पर इसे अद्यतन 
रखा जाएगा । मानकीकृत सूची का अनुरक्षण अधिक परिमाण की परीव 
की उपयोगिता के लिए किया जाएगा तथा इससे यंत्रेतर सामग्री के विनिमय 
तथा रख रखाव की सुविधा होगी । अधिक परिणाम में खरीद के लिए 
विदेशी मुद्रा में भारी बचाय की उपयोगिता को देखते हुए इलेक्ट्रॉमिकी 
विभाग मानकीकृत सूची के मॉडलों के विक्रेलालों के साथ सौदा करेगा और 
एक नियत अवधि के लिए जहाँ संभव हो पर संबंधी संविदा भी निष्पन्न 
करेगा । 
___ _ 5. जहा कंप्यूटरों या कंप्यूटर उप-प्रणालियों के प्रायात की संगत 

औचित्यपूर्ण खरीव के रूप में जरुरत है या कोई विशेष उद्देश्य वाला 
कंप्यूटर देशीय संसाधनों से उपलब्ध नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिकी विभाग 
की स्वीकृति अनिवार्य है । तब कम स्तर पर शुल्क लगेगा । 
____ 6. उपयुक्त ( 4 ) ब ( 5) के तहत इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा 
स्वीकृति मिलने पर प्रयोक्ता सीधे ही बात -चीत करने के लिए स्वतंत्र 
है और यह प्रागे प्राप्ति की सभी कार्यवाही करेगा । 
____ 7. अगर किमी यथोचित हेतु पर प्रयोक्ता कंप्यूटर की वास्तविक 
खरीद के इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की महायता चाहता है तो इसे इस कार्य 
के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग से संपर्क करना होगा तथा इलेक्ट्रॉमिकी 
विभाग से एक यथोधित समझौता करना होगा कि कैसे कंप्यूटर की 
प्राप्ति हो । 
.. 8. देश में ही वाणिज्यिको स्तर पर अनुप्रयोग-गत यंतर सामग्री 
की उपलब्धता न होने पर वास्तविक प्रयोक्ता के लिए कम स्तर के शुल्क 
पर पायात करने की स्वीकृति प्रदान की जाएगी और इलेक्ट्रॉनिकी विभाग 
प्रत्येक मामले की पड़ताल करके यह कार्य संपग्न करेगा । वास्तविक 
प्रर्याप्ततः उरुघ संरक्षी शुल्क वाली किसी यंत्रेतर सामग्री के लिए प्रो० 
जी० एल . सुविधा प्राप्त कर सकता है और उसे पहिले लिखित रूप में 
इलेक्ट्रॉनिकी विभाग को सूचित करना होगा । इसके अतिरिक्त , जहां संभव 
हो इक्ट्रानिकी विभाग यंत्रे तर सामग्री के केन्द्रीय प्रायात की व्यवस्था करेगा , 
जो कि विनिर्माताओं और प्रयोक्ताओं को “विना लाभ प हानि प्राधार " 
पर वितरित की जायेगी । 


( स ) भायास 
__ 1. क ( 1 ) में उल्लिखित इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के अन्र्तगत वही अन्त 
मंत्रिमंडलीय स्थाई समिति ( पाई० एम० एम० सी० कंप्यूटरों) के प्रायात के 
भाषेवनों और साथ ही यंत्रेतर सामग्री के निर्यात को सुफरता प्रदान करने 
के लिए प्रायात की भी जांच करेगा । इस वाद के उद्देश्य के लिए माई० 
एम० एस मी० वाणिज्य मंत्रालय के एक प्रतिनिधि को एक सदस्य के 
रूप में लेगी - इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की सी० सी० माई . विंग को सीधे 
ही सभी प्रावेदन भेजे जाएं । 

2. कंप्यूटरों, कंप्यूटरों र प्राधारित प्रणाली और कंप्यूटर उप 
प्रणालियों तथा एक मायातित सी० पी० यू . के साथ जोड़ने के लिए 
परिविषि उपकरणों से पायात को केवल वास्तविक अंतिम प्रयोक्तानों 
के लिए ही स्वीकृत किया जायगा । 

3. देशीय विनिर्माण में सदार गतिविधियों को अपनाते हए देशीय 
कंप्यूटर प्रआयातित कंप्यूटरों की प्रतिस्पर्धा में प्रभावशाली इंग से समर्थ 
होंगे, जिन पर पर्याप्ततः उच्चसंरक्षी आयात शुल्क लगाया जायेगा । वास्त 
विक प्रयोक्ता को पर्याप्ततः उच्च सारक्षी शुल्क मदा करते हुए उवार प्रक्रियामों 
के प्राधार पर सम्पूर्ण प्रणालियों के रूप में दस लाख रुपए सी० आई० 
एफ० से कम लागत की मानकीकृत ई०सी० पी० प्रणालियों के प्रायात की 
फरने की स्वीकृति प्रदान की जायगी । यह एक अप्रैल 1985 से प्रभावी 
छोगा जेब को शल्क दर भी घोषित की जायेगी । 


9. प्रायातित कंप्यूटरों तथा मुख्यतः कंप्यूटर आधारित प्रायातित 
प्रणालियों का रख-रखाय देशीय वास्तविक प्रयोक्ता या सी० एम 0 सी . 
लिमि० या इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा निर्धारित किसी एजेंसी द्वारा संपन्न 
होगा । आयातित कंप्यूटर प्रणालियों के रख -रखाव के लिए उत्तरदायी 
इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा निर्धारित एजेंसी या सी० एम० सी० या प्रयोक्ता 
को वारंटी के अनुरक्षणार्थ अतिरिक्त पुर्जे औजार, परीक्षण उपकरण 
के प्रायात के लिए स्वीकृति प्रदान की जायेगी और यह अगर जरूरत हो 
तो सी० सी० पी० लाईसेंस के आधार पर होगी । 

10. आई० एम० एस० सी० के जरिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग कारा विभाग 
के सी० सी० पाई० विग के आवेदन पत्र के पंजीकरण के दो माह के भीतर 
सभी प्रायात प्रावेदन पन्नों पर कार्यवाही होगी । ये आवेदन पत्र समय 
समय पर अधिसूचित प्रोफार्मा के अनुसार भरे होने चाहिए । 


- 


- 


- - - - - 
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11. ममी पास्तविक प्रयोमताओं, जिन्होंने कंप्यूटरों का प्रायान किया 

( 4 ) यंतर-सामग्री निर्यात विदेशी कंप्यूटरों के साथ उपग्रहों पर 
है या वेशीय कंप्युटरों को खरीदा है और जिन्हें राजभाषा अधिनियम 

प्राधारित छोटा लिकों के जरिए भी संबंधित किए जाएंगे । 
के तहत हिन्दी का प्रयोग करना है, उन्हें अंग्रेजी के अतिरिकन देवनागरी 

इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा संचार मंत्रालय/ ठाक तार विभाग 
में साटा के मागम-निर्गम के संसाधन के लिए प्रणाली के प्रतिष्टापन के 

समन्वय स्थापित कर यह कार्य संपन्न किया जायगा । 
यो वर्ष के भीतर या इस मधिसूचना के जसरी होने की सरीख के दो वर्ष 
के भीतर ( इनमें से जो भी पहले हो ) अपनी कंप्यूटर सुविधा को बढ़ाने 

( 5 ) राष्ट्रीय कंप्यूटर नेट वर्क, इण्डोनेट प्रधानतः सरकारी व निजी 
के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा । 

क्षेत्रों के उद्यमों से पत्रेतर-सामग्री संवर्धनार्थ उपलब्ध होगा , 

लपक्षन में यंत्रेतर-सामग्री केन्द्रों पर इस दिशा में विशेष ध्यान 
___ 12. उपर्युक्त मीप्ति- संरचना में परिवेश में पाई . एम . एस . सी . 

दिया जायगा । 
के जरिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा समय-समय पर कार्यविधियों के समस्त 
म्योरे धनाए जायेंगे । आई० एम० एस० सी० के जरिए इलेक्ट्रॉनिकी 

( 6) किसी भी योनर-सामग्री निर्यात योजना के अन्तगत कंप्यूटरों 
विभाग को कार्यविधियों और मीतियों को समय समय पर व्याख्यायित करने 

के पायात के लिए एक विशेष कम शुल्फ की सुविधा प्रदान 
और उनके कार्यान्वयन परिचालामाथं प्रधिकार भी प्रदान किए गए है । 

की जायगी । 
( ग ) यंत्रेतर सामग्री का विकास एवं निर्यात 
1. इलेक्ट्रॉनिकी विभाग व्यापक तौर पर अनुसंधान अभिकल्पन और विकास 

( प ) कार्यान्वयन 
सुविधा प्रतिष्ठापित करेगा । इस संघटन को मान वेशीय प्रयासों के जरिए 

1. उपर्युक्त निविष्ट संशोधित नीतियां और कार्यविधियो तुरन्त ही 
जानकारी विकसित करने के लिए ही प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा 

इस प्रेस नोट को जारी होने वाली तारीख से ही प्रभावी हो जाएगी । 
मल्कि जहां कहीं भी हो केन्द्रित प्राधार पर जानकारी को भायात और 
उसे मात्मसात करने और लगातार इस जानकारी में सुधार के लिए 

2 . उपर्युका स ( 3 ) में उल्लिखित आधार पर कंप्यूटरों का आयात 
भी प्रोत्साहित किया जायगा । यह संघटन जानकारी की एक मान कीमत 

अप्रैल , 1985 मार्च, 1986 की अवधि के लिए आयात-निर्यात नीति 
सूची बनाएगा, जिससे कि यह इच्छुक प्रयोक्तामों और उधमकर्तामों 

की घोषणा होने पर लागू हो जाएगा । 
को उपलब्ध हो सके । 
2. इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा एक यंत्रतत सामग्री संवर्धन एजेंसी 

3. वित्त मंत्रालय से अगले नोटिस होने पर विशेष शुल्क स्तरों से 
प्रतिष्ठापित करेगा । जिससे कि निर्यात और स्थानीय प्रावश्यकतानों तथा 

संबंधित अधिसूचनाएं उनके द्वारा अलग से जारी की जायेंगी । 
एक एकीकृत प्रयास के रूप में प्रायात स्थानापन्न के लिए व्यापक यंत्तर 
सामग्री के प्रयासों एवं जनामित के विकासार्थ एक प्रेरक शक्ति हासिल 

4. उपर्युक्त निर्दिष्ट नीतियों और कार्यविधियों द्वारा नियमित सभी 
मामले जिन पर किसी विशेष आधार के अन्र्तगत विभिन्न सरकारी 

विभागों द्वारा अधिसूचनाएं जारी होनी है, उन्हें वर्तमान नीतियों और 
3. भाविच्छिन्त आधार पर प्रभावी यंत्रतर-सामग्री का निर्मात सभी 

कार्यविधियों के अनुसार अंतरिम रूप में इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा निष्पन्न 
प्रभावशाली बंग से कार्य करता रहेगा यदि समग्र यंत्रेतर-सामग्री संवर्धन 

किया जायेगा । 
योजना के एक भाग के रूप में निर्यात तथा मांतरिक जसरतों, जिनमें 
पायाप्त स्थापन भी शामिल है, को लेकर इसे प्रायोजित किया जाय । 

भावेश 
इसके अलावा , यंत्रेतर-सामग्री के विकास का प्रायोजन यंत्रेतर- सामग्री के 
विकास तथा प्रणाली इंजीनियरी की योजना के साथ संलग्न है । जनवरी , 

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि निम्नलिखित 
1882 की यंत्रेतर-सामग्री निर्यात संवर्धन नीति लागू रहेगी परन्तु उसमें को भेजी जाये : 
निम्नांकित संशोधन होंगे :- - 

1. राष्ट्रपति का सचिवालय । 
( 1 ) अब तक 100 प्रतिशतनिर्यात योजनाओं की सामान्य अवसरमा 

2. प्रधानमंत्री का कार्यालय । 
कप्यूटर बातों पर प्रयोग में लाई जाती रहेगी । 

3. मंत्रिमडल सचिवालय । 
( 2 ) अणी " ए " " मी " योजना पायात -निर्यात नीति अप्रैल, 1984 

4. भारत सरकार के सभी मंत्रालय विमाग । 
मार्च, 1985, भाग- 1 अध्याय - 5, परा-22 में निर्दिष्ट रूप 

5. भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक । 
में संशोधित कर दी गई है । 

6. सभी राज्य सरकारों व संघ शासित प्रदेशों के मुक्य सचिव । 
( 3 ) वर्तमाम यंतर-सामग्री निर्यात योजना में श्रेणी " सी " 

7. अध्यक्ष, उत्पाद और सीमाशुल्क का केन्द्रीय बोर्ड । 
निम्नांकित प्रतिरिक्त प्रावधानों को छोड़कर प्रचलित माघार 

8. आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक । 
पर ही पलती रहेगी : 

9. तकनीकी विकास महानिवशालय । 
( अ ) निर्यातकों को निम्नांकित दो विकल्प मिलेंगे । 

10. भारतीय राजदूतावासों के विज्ञान परामर्शदाता । 
( 1 ) सीमा- शुल्क मांडिग को लेकर या तो पूरे शुल्फ की छुट । 11. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिकी के राज्य मंत्री ।। 
( 2 ) या सीमा - शुल्क मांडिंग को छोड़कर शुरक की अदायगी । 12. अध्यक्ष , इलेक्ट्रानिको आयोग । 

13. सचिव , इलेक्ट्रानिको विभाग । 
( 3 ) निर्यात उपार्जन का 50 प्रतिशत श्रणी "ए " व " बी " को उपलब्ध 

14. इलेक्ट्रानिकी विभाग के सभी संभाग/ अनुभाग । 
माधार पर ही निर्यातक को मिलता रहेगा । 

यह पो आवेश दिया जाता है कि यह संकल्प सार्वजनिक सूचना के लिए 
( स ) 100 प्रतिशत यंतर -सामग्री निर्यात योजना के तहत 

भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये । 
उपलब्ध सभी सुविधाएं और प्रोत्साहन श्रेणी " सी " को 
भी मिलेंगे । 

न० शेषगिरि , अपर सपिय 
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TILL I 


II 


| 


| 


| 


| 


| 


| 


| 


| | 


| 


- 


ORDERED 10 that a copy of ihe Resolu . ion be communica 
ted to tlie Minustries ]Departmen s Ortho Government of 
India and all ouers concerned . 

ANIL KUMAR , Jt. Secy. 


TILL ULTIMUOTIWILA 


CABINET SECRETARIAT 

RESOLUTION 

New Delhi, the 8th August 1985 
No. A - 11013885- Ad . . — The Governinent have decided 
to set up u commiss .on for continuing sludies on the enccus 
on lite systems of toxic gas leakage at Bhopal during ine 
night of December 213 , 1984. The Comision sou be res 
ponsible for : 

(i) Collecting further information , in addition to the 

Observations alieady made on human , Ennai and 
planț lite systems, affected by toxic gas leakage at 

Bbopal; 
( ii ) Further analysing observations already, made and 

preparing authentic version of initial efects; 
( ii ) Collecting information on therapy and remedial 

measures administered in ih : inilai suagus apu tur 
evaluating the relative effectiveness or unuient 

measures with a view to suggest l cintdial acilun ; 
( iv ) Instituting and supporting specilic investigations by 

nominated investigators and groups on human , ani 

mal, as also on plant Life aftevued ; 
(v ) Initiating specific studies on sinulation of effects of 

toxic gas on inimal and plant systems and out 
ing observauons on long term uifccis and for prc 

paling vali mechanisms for such eilcels ; 
(iv ) Instituting long term observations on those affected 

over a sustaincd period of two years and tor kuvis 
ing on therapeutic and remed . al meusures and on 

occupational problems of thoso atfected ; 
( vii ) Studying progeny of those affected ; 
( vii ) Making periodic reports to Government on the 

progress and results of obscrvations and investiga 

tions; 
( ix ) Secking and obtaining appropriato assistance and 

cooperation from scientists and agencies without 
prejudice to national, social and legal aspects to pro 
mote tho quality and speed of scienufic investiga 

tions ; 
( x ) Continuing studies of environmental aspects such 

as cffcct of the leakage of gas on water, air , ctc .; 
Taking such other moasures and actions as may be 
considered necessary to achieve the cbjcctives of 
establishing scientific basis and which should be of 
value in minimising short and long term effects of 
the toxic and related materials in future to living 
Bystems. 


MINISTRY OF PETROLEUM 
New Delhi, the 9th July 1985 

RESOLUTION 
No, J - 1301312185-GEN . On the expiry of the its present 
term , thy UuLUC OU Euvitumia tannin : and Voor 
Jinalion lui le Ministry or Peci oleum has been icconstitutod 
as under : 

Chairman 
1. Dr. Nilay Choudhuri, Chairman , 

Cunal Board ior toe Prevcution 
400 O ut of Water Pouution , 
New Delhi. 

Members 
2. Dr. P . K . Ray, Director, 

Ludustr .al Toxico .ogy Research , 

Cente , Lucknow . 
3 . Dr. C . K . Varshney , Associate Professco , 

Schoul of Environmenal S - cn - es, 
Jawabarral Nehru University , 

New Delhi. 
4 . Dr. A . K . Ganguly, Visiting Professor, 

Bhaba Atomic Research Centre , 

Bombay. 
5 . Shri Shyam Chainani, Hony. Secretary , 

Bombay Environment Action Group , 

Bombay. 
6 . Shri T . R . Saranathan , Clo 

Bbaba Atomic Rescarch Centro , 
Bombay . 

( Secretary of the Clean Environment Society ) 
7. National Environmental Engingering, 

Research Institute , Nagpur. 
8 . Shri D . K . Biswas, Director, 

Department of Envionment, New Delhi. 
9 . Shri $ . K . Das, Director General of 

Meteorology , New Delhi. 
10 . Professor A . R . Zafar , Professor of 

Botany - Osmania University , 
Hyderabad - 500007 . 

Chairman 
11. Advisory Board on Energy , 

New Delhi. 
2 . Secretary , Joint Secretaries and Advisers in the Ministry 
of Petroleum will bo permanent invitees to the Committeo 
Meelings. The Convenor may also invite any other persons 
to attend the meet.ng of the Committee or to assist the Com 
mitteo . 

3 . The terms of reference of the Committee will be as 
under : 

" Advise on all aspects of Environmental Planning for 

Schemes and Programmes of the Ministry of Petroleum " . 
4 . No remụneration wi!l be paid to the members of the 
Committee . However, the expenditure un TADA of the 
non -official members will be met by the Government of 
India , TADA on Government Officials representatives of 
Central Public Sector Undertakings will be met by the con 
cerned Departments Undertakings . The expenditure on the 
Committee will be borne by the Oil Industry Development 
Board . 

5 . The term of the Committee will be for me period of 2 
years , from 26 -6 - 1985. The Committee ball nect as often 
as necessary and will make suitable recommendations to tho 
Government in the Ministry of Petroleum from time to timo 

6 . The Secretarial assistance required for the Committee 
will be provided by the Ministry of Petroleum . 


( xi ) 


Composition 


2 . The Commission shall comprise the following : 

Chairman (full-time) 
1. Dr. C . R . Krishna Murti 

Member (part- time) 
2. Prof. M . M . Shaçma. 
3. Dr. M . G . Deo . 
4 . Prof. J. S . Gulorio . 

5. Dr. G . K . Mata . 
3 . The Commission may utilise the expertise and services 
of Institutions and scientific groups to whom it may a sign spe 
cific roles and responsibilities ; such observations and results 
obtained by investigators will be provided in confidenco 10 
tho Commission . 

4 . The Commission will bo placed under the Cabinet Sec 
retariat. The headquarters of the Commission will bo at 


Delhi. 


5. The term of the Commission will be for two years . 

ORDER 


ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of 
India 
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ORDER 
ORDERED that a copy of ww Aesolution be communicated to 
all my siule OVULDU , Univa 141 Lory Muutu . .1040ns, 
Luk JHVL1 und Ruya wbua Xuclarials and je conjoinicu 
Midsules and wear atpis or the voverament of India . 

URDERED a .so tuat ve Resolution be published in the 
Gazeltu on mula for general inforination . 

T . N . R . RAO , JI, Secy . 


New Delui, the 7th August 1985 

ORDER 
Subject : Giant of Peirultul Exploration Licencc fcc AN 

19 und AX -21 st.ucturus of nndamun tt - 1. 0 . 0 area 

measuring 201 sq . kms. 
No. 0 - 12012 / 19 8S-ONGD .4 . - In exercise of the powers 
concrred oy Cube ( 1) Ol yub -ruie (1 ) or jule ) of the 
PotiOitum 4 .10 N3 . U . al Gas nues , lsy , tuc Ceutial Guy 
criment heidy 8 .ants to the Un und Natural uus commis 
BIOA , Tel Boavan , beauuu ( nureinafter rcferred to as 
Lowmb .01) a Petroleum Explo , ation Licence to l ospect 
for Petio .cuin ior four years 110m tae date or issue of t .. 
oidei IL AN - 1y and AV- 27 St. uc .ures of Anjamun un - ho . o 
ored masuring 200 sq. kms., the particulars of which are 
given in Schedule A . 

The Grant of licence is subject to the terms and conditions 
mcnt. oned below : 
(a ) The Exploration Licence should be in respect of 

Peuoleum , 
(b ) If any minerals are found during the exploiat on 

work , the commission should bring that to be notice 
of the Central Government with full particulars 

thereof. 
(c ) Royalty at the rates mentioned below shall be charg 


od . 


( i) Rs. 611- per metric topne or such rates as may 

be fixed by thc Central Government from time 
to time on all crude oil and casing bead con 

densate . 
(ii) In case of natural gas , at such rates as may bo 

fixed by the Central Government froui ilme to 

tlme. 
The royalty shall be paid to the Pay & Account : 

officer , Ministry of Petroleum , New Delhi. 
( d ) The Commission shall , within the first 30 days of 

cvery month , furnish to the Central Government, a 
full proper return showing the quantity and gross 
value of all crude oil çesing head condensate and 
natural gas ootained during the proceeding month 
in pursuance of the licence . The return shall be in 

the form given in Schedulc B annexed hereto . 
(e ) The Commission shall deposit a sum of Rs. 6000 - 

as security as required by rulo 11 of the PNG 

Rules , 1959 , 
( f) The Commission shall pay every year in advance a 

fce in respect of the licence calculated at the 
following rates for cach square Kilometer or part 
thereof covered by the licence . 
(1) RS. 41- for the first year of the licence ; 
( ii ) Rs. 20 )- for the second year of the licence; 
(iii) Rs. 100 ) - for the third year of the licence ; 
( iv ) Rs . 2001- for the fourth year of the licence ; 
( v ) Rs. 300 /- for the first and second year of 
renewal. 
The Comm ssion shall be at liberty to determine 
the relinquishing of any part of the area covered 
by the exploration licence by giving not less than 
two month notice in writing to the Central Govern 
ment as required by sub -rule ( 3 ) of the rule 11 of 

the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959 . 
( b ) The Commission shall immediately on demand sub 

mit to Central government confidentially a full rt 
port of the geological data of all the minerals found 


during the exploration of oil and natural gas and 
shall submit without fail every six months thc re 
sults of all operations, bo . ing and exploration to 

the Central Government. 
(1 ) The Commission shall take preventive measures 

against the hCzard of fire under sea bed and or on 
the surface and shall keep such equipment, supplies 
and m : ans to extinguish the fire at all times and 
shall pay such compensation to third party and /or 
Government as may be determined in case of dar 

mage due to the fire . 
(j) This exploration licence shall be subject to the pro 

visions of the Oil Fields ( Regulation and Leve op 
ment ) Act, 1948 ( 53 of 1948 ) and the Pet: oleum 

and Natural Gas Rules 1959 . 
( k ) The Commission shall execute a deed of the Petro 

leum Exploration Licence in the form applicable to 
off - shore areas as approved by the Central Govern 

ment. 
(1 ) The Commission should render, Bathymetric bottom 

samples , Current and magnetic data collected during 
the drilling exploration operation survey, to Ministry 

of Defence Naval Headquarters in the usual manner . 
( m ) ONGC cozure security of Oceanographic data , 
(n ) The entire data is processed in Indo, 
( 0 ) Copies of the data collected by ONGC in this area 

is made available free of cost of Ministry of Defence || 

Chief Hydro . 
( p ) Foreign Vessels if deployed for survey , Are to under 

go naval security inspections by a team of Indian 
Navy Specialists officers prior to deployment. Ade 
quate notice about the arrival of such vessel in India 
is to be given to facilitate deputation of the Inspec 

tion team . 
( q ) The data of commencement cessation of survcybe 

intimated to facilitate future operational flanning 
Coordinates of P . E .I. for AN - 19 and AN -27 structure of 

Andaman offshore area measuring 200 Sq . kms. 
1. Structure : AN - 19 an AN - 27 
2 . PEL area : 200 sq . kms. 

Geological coordinates of PEL area . 
3 . Point L 
Lat. 11° 33 : 20 . 7 " 
Long 93° 05 : 26 . 9 " 
4 . Point M 
Lat. 11 53: 18 .6 
Long 93 11! 02 . 1" 
5 . Point N 
Lat. 11° 47 35 .2 " 
Long 934 11 : 08. 3 " 
6 . Point o 
Lat. 11° 43: 33 , 1 " 
Long 93 * 07 22 . 7 
7 . Poin P 
Lat. 11° 36 41 . 4 " 
Long 93° 06 : 39. 34 
8 . Point Q 

Lat. 11 36 41. 4 
Long 939 04 : 33. 1 " 
9 . Approximatc distance of farthest point from the prom 

rent places of land are as follows : 

(1) Port Blair 
54 kms 

( it) Neil 
22.5 kms. 

( iii ) Huvelock 
31 kms, 
10 . Average approximate depth of supcrjacent water in the 

artit : 

Less than 100 -400 m 
11 . Likely date of Spudding : 1st December 1985 . 
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SCHEDULE 


B 


Monthly relurn of crude oil , casing- head condensate and natural gas produccu and value thereof. 
Petroleum Exploration Licence for 

Area 
Month and Ycar 

A . Crude On 


Remarks 


Total No. of 
Meiric ſonnos 
oblinned 


No. of Metric Tonnes 
unavoidably lost or 
returned to natural 
reservoir 


No. of Metric Tonnag 
uscd for purposes of 
pelroleum exploration 
operation approvod 
by the Central 
Government 


No. of Metric Tonnc. 
obtained 
logs colununs and 3 


B . 


Casing Head Condensato 


Romarks 


Total number 
of Merric Tonnes 
obtained 


No. of Metric Tonnes 
unavoidably lost or 
rolurned to natural 
reservoir 


No. of Motric Tongos 
obtained 
loss columns 2 and 3 


No. of Metric Tondos 
used for purposes 
of petroloum 
exploration 
approved by the Contral 
Govarnmont 


I 


-- - -- - 


- 


-- - 


C . Natural Gas 


Remarks 


Total number 
of cubic motres 
oblained 


Number of cubic 
motros unavoidably 
lost or returned to 
natural reservoir 


Number of cubic 
metres obtained 
less columns 2 and 3 


Number of cubic 
metres used for 
purposes of petro 
loum exploration 
approved by the 
Central Gover 
ment 


I, Shri 

do boroby solomnly and sincerely declaro 
and affro that tho information la this return is true and correct in overy particular and mako this solomn doclaration conscientiously 
bolioviag tho samo to be true. 


(signaturo) 
By order on the game of the President of India . 

P . K . RAJAGOPALAN , Desk Officer 


MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE 
New Delhi, the 24th June 1985 

RESOLUTION 
No . A - 17011|685 -MH (MS ) . It has been decided by tho 
Government of India to constitute a Committee cursisting 
of the following officers to review the existing standards of 
physical fitness required for entry into Government scrvice : 

Chalrman 
1. Dr. S . N . Mukherjee, Addl. D . G . 

Members 
2 . Dr. A . K . Bhattacharya , DDG (M ) , 
3 . Director General of Civil Aviation or his representa 

tive . 


4 . Advisor (Ophthalmology ) . 
5. Joint Secretary, Deptt. of Personnel and Training . 
6. Member, Railway Board or bis representativo. 
7 . Joint Secretary , Ministry of Agriculture or his repre 

Bentativo . 
8. Shri P . R . Dasgupta , Joint Secretary, Ministry of 

Health & Family Welfare . 
9. Dr. B . P . Yadav, Consultant in Rehabilitation , Safdar 

jung Hospital. 
10. Dr. S. M . Singh, Consultant in Surgery , Safdarjung 

Hospital. 
11 . Dr. V . P. Gupta , Consultant in Medicine, Safdar 

jung Hospital 


PART I - SEC . 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , AUGUST 31, 1985 (BHADRA 9, 1907) 


677 


12. Dr. P . D . Nigam , Sr. Cordologist , Dr. R .M .L . Hospi 


in the meantime Shri D . S. Morkrima, on attaining the age of 
superannuation retired from Govçrnment service , 


(Member - Secretary ) 
13 . Dr. G . H . Gidwani, ADG ( M ). 
2 . The terms of reference of the Committee are to review 
the existing rules for modical fitness of government em 
ployees under the Central Government. 

3. The Committee will submit its report within a period 
of 6 months from the date of its constitution . 

ORDER 
ORDERED that a copy of the resolution be communicated 
to all the members of the Committee , Dte . GHS., New 
Delhi. President Secretariat Prime Minister s Office Lok Sabha 
Sectt. Rajya Sabha Sectt. Delhi Administration All Ministries 
Departments of Government of India and C & A . G , New 
Delbi. 

The Ministries concerned with various services may kindly 
give their comments in respect of special job . If any The 
information should reach Dr. G H . Gidwani, ADG ( M ) , 
Dto . G . H . S ., New Delhi by 31 - 8 - 1985 at the latest. In case 
no information is received it is presumed that they have no 
comments , 

ORDERED also that the Resolution be published in the 
Gazette of India for general information , 

Kum . G . CINTURY, Under Secy. 


2 . Earlier, on consideration of the inquiry report, it was 
considered that in cxcrcise of the power conferred under 
Rule 9 of the CSS ( Pension ) Rules , 1972 , 5 % cut of the 
monthly pension admissible to Shri D . S . Morkrima, Dy . 
ÇCI& F ( retired ) and also the du : s owed to the Government 
be recovered from him . An opportunity was given to Shri 
D . S. Morkrima, Dy. CCI& E (sincc rctired ) vide Memoran 
dum of even number dated 22 - 8 - 1984 . Since his whereabouts 
were not known , the communication was received undelivered . 

3 . On careful consideration , the President has now provi 
sionally come to the conclusion that Shri D . S . Morkrima , 
Dy. CCI& E ( since retired ) failed to maintain absolute in 
tegrity and committed misconduct in as much as he ordered 
on 1- 6 - 1974 for issuing Import Licence for the itcm -- " Stain 
less Steel Angles & Plates " in favour of Ms. Salwa Steel 
Industries , Meerut of higher value to which the said firm was 
not entitled in order to show favour to the said firm And 
thereby contravencd Rulc 3 ( 1 ) ( 1) of the Central Civil Ser 
vices ( Conduct ) Rules , 1964 . As such in cxcrcise of the 
power conferred under Rule 9 of thc CSS (Pension ) Rules , 
1972. the President now proposes to imposc 50 % cut of the 
monthly pension otherwisc admissible to him and also the 
duos to the Government, if any, to be recovered from his 
gratuity . 

4 . Memorandum No. C | 13011] 1175- Vig , dated 18 - 5 - 1985 
whoroin Shri D . S . Morkrima was given an opportunity to 
make any representation on the proposed penalty was address 
ed to him to thc address : — Shri D . S . Morkrima, T29, N & O , 
Road No . 20 , Baliit Nagar, New Delhi. The letter was 
recrived back undelivered with the remark " addressee left 
India ." 


rent 


. 


. 


5 . Shri D . S . Morkrma, Dy. CCI& E ( since retired ) is 
herehy given an opportunity to make representation on the 
pronosed penalty but only on the basis of evidence adduced 
during the inquiry , 


6 . His representation should reach within 15 days from 
the date of publication of the notification in the Gazette of 
India . Failing which proceedings will be held ex parte fund 
the case will be finalised . 


MINISTRY OF AGRICUI TTIRE & RURAL DEVELOP 

MENT 
( DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION ) 
New Delhi- 110001, the 6th August 1985 

RESOLUTION 
No. 16 -25180 -DE . - The Government of India have decktect 
that the National Dairy Develonment Board will henceforth 
also function as the National Committee under the ausnices 
of the International Dairy Federrtion . The National Dairy 
Davelonmont Board mav coont a few other persons who may 
be technient and scientific persons or otherwise well known 
In the field of dairying . 

2 . Additional Secretary , National Dairy Development 
Board . Nrw Delhi will be the Member- Secretary of the Na 
tional Committce . 

3. The Committee will formulate hroad guidelines for a 
national dairy Keening in virw the dairy activitirgiintareste 
in the country such as production . equinment manufacture 
commencm , consumption , niry administration and other 
annets of Animal Hushondry and present coordinated 
national view at the mectings of the International Daliy 
Federation 

4 . The Committam ws11 mmat neriodically at such timm and 
place as mnv hn recirled hy the Chairman , National Dairy 
Development Board . 

ORDER 


By order and in the name of the President 

S. D . SINGH , Under Secy . 


DEPARTMENT OF ELECTRONICS 

New Delhi, the 28ih August 1985 


Ognened that a conv of the resolution he communicated 
to all State Governments , Administration of Union Terri 
tories and the Donartments of the Ministries of the Gov . m 
ment of Thaila . Planning Commission . Cabinet Secretarint, 
Prime Minister s Secretariat , Lok Sabha Secretariat and 
Ralya Sabha Secretariat. 

2 . ORDERED also that the Resolution be published in the 
Gazette of India for general information . 

K . R . NAIR , Jt. Secy. 


RESOLUTION 
No. 5 ( 12 ) 85-Comp.- - The Government of India have had 
under consideration the formulation of an integrated policy 
for the Electronics Industry . As a first step in that direction , 
the President has been pleased to decide that the following 
INTEGRATED POLICY MEASURES ON ELECTRONICS 
shall come into effect. 

1. Broad -banding of Industrial Licences 
Henceforth , to optimally utilize the investments , Broad 
Band licences will be issued for the following : 
(i ) Entertainment electronics , covering radio reccelvers , 

tape recorders, two - in - one, amplifiers , record pavers , 
record changers, TV sets- black & white and colour , 
CCTV gy " tems, but excluding those reserved for 

small scalo industry : 
(ii ) Computer peripherals : 
( iii ) Electronic test and measuring lostruments , excluding 

those reserved for sma l scale industry ; and 
( iv ) Discreto semiconductor devices 


MINISTRY OF COMMERCE 

New Delhi, the 31st August 1985 
Fil. No C 1301111176. Viq . - Dicciolinary proceedings under 
Rula 11 of the cos (CCA ) Rules, 1965 were initiated 
aoninat Shri D) S. Mo- krima Dv Chief Controller of Importa 
& Exnorta. Office of the CCT & F , New Delhi, The Inquiry 
was conducted . The Inquiry Officer submitted his report but 


NOTE : These Policy measures were announced in the Parlia 

ment by the Minister cf State for Electronics on 21st 
March , 1985 and notified in the interim , through a 

Presa note of the same date , 
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2 . Policy for VCRIVCP and Microwave Ovens 
( A separate resolution will be issued lu duc course ) . 
3. Digital Electronic Watches 

The existing industrial and technology policy for electro 
nic watches had reserved the marketing of Digital Electronic 
Watches (DEW ) to the Central and State Public Corpora 
tions. 

In view of the changed technology , as a result of which 
very cheap digital electronic watelies are now available inter 
nationally , the following has been decided : 
( a ) Semiconductor Complex Lid . (SCI) would be allowed 

to manufacture and sell low cost DEW modules lo 
DEW asscmblers , both in the State Public Sector and 
Small Scalc Units, as well as other units cngaged in 
the manufacture of mechanical watches, handicrafts, 
etc . 


both in the organised and the small scale sectors. It is , there 
fore , proposed to introduce a compulsory < ingle proforma 
włoch would be submitted by the industrial units , once a 
year, to the Department of Eloctronics . 

13 . In order to speed up scrutiny of proposals by finonciat 
institutions, they would be encouraged to set up separate cells 
for electronics and would be invited to participate in the pro 
ject appraisal committees of the Department of Electronics. 

14 . Thee Computer Policy announced on 19th November, 
1984 will be suitably extended and applied by the Department 
of Electronics to olectronic control instruments , instrument 


( b ) The small scale uni s may be permitted to sell low 

cost DEW or other DEW module based products 
directly in the inarket. 


If the demand out-strips the capacity of SCL , a second unit 
in th private sector will be permitted to manufacture these 
modules . 


4 . All consumer durable producte mentioned in para 1 (i ) 
above wou d be de - licensed for applicants who will not draw 
on the res ^ urces of Financial Inst tutions, 

5. Quality and Reliabilliy 

Government will set up adequate facili ies for quality certi 
fication of clectronic consumer durable goods ro that consunters 
are assured of reliable products . 


6 . Liberal Growth 

At th “ time of issuing Industrial licences for any new pro 
duch, Ihc anticipated demand in tho fores- able future , as 
well on the techno - commercial viabi ily , will be kept in mind , 
The Government will insist on a minimum investment in capi. 
tal rovinant to ensure adequate Adiled value in the country 
and technology absorntion and developman . A minimun 
produrtinn caracity will be inni trd on . Oncc a licence has 
been issued , the licence holder will be 23jured of liberni up 
ward growth . 


da a communication equipment. À separate notification will 
be issued in this regard . 

15. Components 

Electronic component industry has already been de -licensed 
vide a Press Note issued by Ministry of Industry and Company 
Affairs on 16th March , 1985. In light of this , entrepreneurs 
wishing to set up componen : indlustrics to produce components 
could register with the DGTD SIA , 

16 . Government had earlier announced that components 
need to be manufactured in large volume; it is, therefore , 
proposed to de- reserve some of the components which today 
are reserved for the small scale sector. 

17 . Normally , manufacture of components is not permitted 
from intermediate levels. However, in the case of , bipular 
linear and digital integrated circuits where heavy invesınents 
are called for , industry will be permitted , to begin with , to 
83 " embly from intermediate stage, provided an investment of 
at least Rs. 5. 0 crores is made . 

18 . Communications 

In the area of communications , certain product lines were 
were thrown open to the private sector as announced by the 
Deputy Minister for Electronics in March , 1984. It was pro 
posed earlier that for switching systems, private party s parti 
cipation beyond 49 % would not be permitted ; however, consi 
dering the limitations of the Government s re ources and tho 
gap in availability which is likely to emerge in the switchlog 
area , it is now proposed to set up an Eng factory using the 
technology that is being developed indigenously by the Centre 
for Development of Telematics ( ÇDOT ) . The investment of 
the Government in this venture would be restricted to 26 % , 
25 % would be offered to a private sector party and 49 % 
would be thrown open to the general public . 

19 . Research and Development 

In order that our electronics industry in the Eighth Fivo 
Years Plan docs not have to depend largely on foreign tech 
nologics as is the position today , the Governnent has taken 
un several maior research and development programmes . It 

has set up a Centre for Development of Telematics (CDOT ) , 
it has been encouraging research through the National Rados 
Council; it is rendering financial as istance for research in cdu 
cational institutional and public sector enterprises through its 
Techncingy Development Council . It has recently announced 
the setting up of a National Microelectronics Council and 
proposes to set up & Centre for Development of materials for 
electronics. 

ORDER 
ORDERED that a copy of the resolution be communicated to : 
1 . The President s Secretariat 
2 . Tho Prime Minister s Difice. 
3. Cabinet Secretariat 
4 . All Ministries Departments of the Govt. of India 
5. Comptroller & Auditor General of India 
6 . Chief Secretaries of All State Governments including 

Union Tert tories 
7 . Chalrman , Central Board of Excisc & Customs 
8 . Chief Controller of Import & Exports 
9. Directorate General of Technical Development 
10 . Science Counselorg in Indian Embassies 
11 . Minister of State for Science & Technology and Electro 

nics 
12 . Chairman of Electronics Commission 
13. Secretary, Department of Elecʻronics. 
14 . All Division Soctions of DOE . 


7 . In anproving phased manufacturing programmes, the 
Government will ensure that reliance on imported populared 
printed circuit boards is reduced and genuine nianufacture with 


8 . Indian comranics including those with forcign equiv op 
40 or long will in longas be d -barred from any field of 
electronics which is open to the organised private sector , cnly 
because of their fore gn equity holding . 


9 . FERA Companles 
Government would welcome foreign eauity companics (l.e . 


facturing facilities for electronic components, materials and 
other closely held high technologies, where the country has 
not been able to invest sufficiently in research and development , 


10 . Import of technology would be permitted freely to 
develor al annsonriate electronics baso in the country How 
ever in u tries will b encouraged to establis s in hruse techno . 
logy bane so that repeated import of technologies does not 
have to be resorted to . 


11. Location 


Electronics Industry will be allowed to be established in 
any of the permissible locations, Greater efforts will be made 
to develop electronics industry in the hill di -tricts on a larger 
scale . 


12 . To plan this industry in an intrgra ed manner and to 
ensure minimum drain on our foreign cxchange , it is neces 
sary to have detailed data from all electronic manufacturers , 
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ORDERED also that the resolution be published 
Gazette of India for general information 


No . 5 ( 12 ) | 85 -Comp. — The Government of India have had 
under consideration , the question of reviewing the existing 
policy for manufacture , import and export of computers 
And computer -based systems. As a first step in that direc 
tion , the President has been pleased to decide that the 
following revisions be made to the existing policy and proce 
dure for manufacture, import and export of computers and 
computer-based systems. 


The revision is broadly aimed at accomplishing the fol 
lowing basic objectives : 


(i ) Enable manufacture in the country , of computors 

based on the latest technology , at prices compar 
able with international levels and progressively 
increasc indigenisation consistent with economic 


entitled for investment allowance and other incen 
tives available for new industries . Software develop 
ment and manufacture is classified as " Industry " . 
The industry will be exempted from the purylew of 
the locational policy etc ., in vicw of its specialised 

high technology nature , 
5 . The cxisting capacity restrictions on the organised 

Sector relating to total production value of Rs. 2 
crores per year and of five systems per year below 
Rs. 3 lakhs will be deleted . Manufacture of micro 
and minicomputer systems will be permitted witho 
any restriction on capacity except a minimum 1 
quirement of a viable capacity and a phased manu 
facturing programme ( PMP ) which will result in 
manufacture with as high indigenisation as is econo 
mically viable. The PMP for progressivo realisation 
of economically viable indigenisation as well as pro 
gressive updating of technology would be ensured 

by the Department of Electronics through the IMSC . 
6 . For companies supplying CPUs, Peripherals and 

other subsystems on original equipment manufacture 
( OEM ) basis, liberal import of knowbow shall be 
permitted and the excise duty will be kept at rela 

tively low level with appropriate set -off. 
7 . A price purchase prefercncc to Public Sector enter 

prises for Government and Public sector purchaso of 
computers would be available as per prevailing Goy 

ernment policies applicable to this sector . 
8 . For Research and Development units recognised by 

DOE, import of designs and drawings will bo allow 
ed on OGL , 


viability . 


( ii ) Simplify existing procedures to enable users to ob 

tain computers of their requirements cither from 
indigenous sources or from overseas sources mainly 
regulated through fiscal measures . 


( iii ) Promote appropriate applications of computers 

which are of development catalvsing nature with 
due regard for long term benefit of computerisar 
tion to the country as a whole . 


The revised policy and procedures given below pertaining 
to computers and their associated subaystoms like peripherals 
and software and computer -based systems in which the 
computer is a major subsystem . 


9 . Adequately liberal import of designs and drawings , 

systems software and utility software will be initial 
ly permitted for manufacture and later resgalated by 
PMP and raw material clearance . All applications 
for such imports should be sent to the CCI-Wing of 
Departmont of Electronics and will be examined by 
the IMSC . 


A . Manufacture : 


10 . The Department of Electronics through IM $ C will 

take appropriate measures for the promotion of 
standardisation around contain LSI VLSI chips and 
peripherals with due regard to indigenously mado 
products . 


1 . All regulatory measures concerning manufacture like 

scrutiny of applications for lotters of Intent . Indus 
trial Licenses , Foreign Collaboration , Phased Manu 
facturing Programmes (PMP ) and CO & Raw -material 
imports , will be exercised by the existing Inter 
Ministerial Standing Committcc ( IMSC ) under the 
Department of Electronics (DOE ) which has been 
designated for this extended purpose . The computer , 
Computer - Communication and Instrumentation (CCI) , 
Wing of the Department of Electronics will continue 
to be the Secretariat for this Committee , All Appli 
cations should also be made directly to the CCT 
Wing of DOE. 


11 Import of software , where allowed , shall be pre 

ferably in the form of source code. Snecial encour 
agement will be given to central purchase of source 
codic of software and distribution within the country . 


2 . Manufacture of micro ]mini computers including per 

sonal computers , micro computers and VLST -based 
minicomputers including those based on 32- bit chips 
or, equivalent ( excluding 32 and higher bit super 
minimninframe architecture ) will he permitted to 
any Indian company, i. e ., wholly owned Indian com 
panies and companies having forcign equity not ex 
ceeding forty percent, in the private or public sector , 


12 . To be able to manufacture the final product at inter 

nationally competitive prices , it is necessary that 
componcnts would be made available to manufac 
tarets at as near International prices as possible . 
Suitable revision of the duty structure on components 
will he recommended by the Department of Electro 
nics from time to time based on the following prin 
ciples : Components which are not being manufac 
tured in the country and which are not expected to 
he manufactured in the near future , will be identi 
fied and permitted to be imported at very low levels 
of import duty . For other components which are 
manufactured in the country or can be manufactured 
in the country or can be manufactured within a short 
period , liheral manufacturing facilities will be al 
lowed to he set up taking advantage of economies 
of scale . Such comnonents will be protected from 
imports with sufficiently high protective du v Such 
duty structures will be recommended from time to 
time hv the Department of Electronice to the Minis 
try of Finance , 


3 . The manufacture of CPU of mainframes and super 

mini- computers will be reserved for a period of two 
years for monufacture hv thc rublic sector. The pre 
cise definition of Mainframe range of computers and 
surs minicomputers will be laid down from time to 
time hy DOE . 


1 . A new classification " Computer and Computer -based 

Systems" will he introduced for the items covered 
under this policy. This new classification will be 


13 . The procedure for import of raw materials and com 

ponents for actual use of the manufacturer would 
be simplified and expedited . Unto a sprcified timo 
limit after the registration of import anplication with 
the Department of Electronics , the clearance of raw 
materigis will be onverner by the IMSC which shall 
give a decision within two months of the registration 
of the application . 


NOTE : These policy measurcs were notified in the interim , 

through a Pross Notę dated 19th November , 1984 , 
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14 . Computers manufactured in the country will be pro 

tected from importy through fiscal measures like high 
protective import duty levels recommended by DOE 
through the IMSC from time to time. Recommen 
dations will be made to the Ministry of Finance to 
progressively reduce the import duties in order to 
cacourage reductions in the cost of indigenous manu 

facturc , 
15 . Procedures will be evolved by DOE through IMSC 

for making indigencous manufacturers competitive 
with respect to iroports by educational institutions, 
R & D organizations, Defence Establishments and 
other categortes of organizations for which direct 
import of computers do not attract import duty . 


If the use of the computer is desirable and is not 
available indigenously the user will be permitted to 
import at a low level of duty from a standardised 
list which would be announced periodically by the 
Department of Electronics . This list would contain 
between 12 and 18 models and will be periodically 
uplated . The standardised list will be maintained to 
enable the advantage of bulk purchase and facilitato 
maintenance and exchage of software . To take ad 
vantage of the substantial reduction of forcign ex 
change for bulk purchase , the Department of 
Electronics would negotiate with the vendors of the 
models in the standardised list ind execute a rate 
contract where possible , for a fixed duration of time. 


16 , A letter of approval will be cancelled if the party 

does not take cílective steps within a period stipula 
ted by the DOE through IMSC . 


5 . Wherc import of computers or computer subsystems 

pre necded as part of a justified proprictory purchase , 
Or as any special purpose computer not available 
from indigeneous sources, clearance of the Depart 
ment of Electronics is necessary . A low level of 
duty would apply . 


17. All local manufacturers vould be encouraged to pro 

vide capability for bilingual ( Hindi and English ) 
input- output facility in lhe computers manufactured 
by them from 1986 onwards to mect the demand 
from those who are required to use Hinili uider the 
Ollicial Languages Act. 


6 . After the clearance has been given by the Depart 

ment of Electronics for purchase under ( 4 ) or ( 5 ) 
above , the liscr would be free to negotiate directly 
and take all further procurement action , 


18 . Promotion of applications of computers in any social 

or economic sector will be carried out by encourag 
ing setting up of System Engineering Companies in 
the Public and Private sector without undue cons 
traint as long as the Computers and computer sub 
systems arc brought from indigenous sources 29 
available . 


7 . If for some justifiable special reason , the user wishes 

to avail of DOE s assistance in the actual procurement 
of the computer, they may approach DOE for tho 
purpose and come to a proper understanding with 
DOF. on how the computer is to be procured . 


19. Within the ambit of the above mentioned policy 

frame work all details of procedures will be laid 
down by the DOE through the IMSC from time to 
time. The DOE through the IMSC is also empowered 
to steer the implementation and interpret the policies 
and procedures from time to time . 


8 . Import of application software not available com 

mercially in the country would be permittel to actual 
libers with low duty levels on a casc to case clear 
ance by DOE . The actual user may avail of OG ). 
facility with a sufficiently high protective import 
duty for any software after informing in writing , 
the Department of Electronics . In addition , whero 
possiblo , DOE would arrange for centralised im 
port of softwarc for distribution to manufacturers 
and users on a no-profit no -loss basis . 


B . Import : 

1 . The same interminsterial standing committee (IMSC ) 

under the DOE referred to in A ( 1 ) will examine the 
applications for import of computers for facilitating 
software exports . For this purpose , IMSC will also 
have a representative of Commerce Ministry as a 
Member . All applications should be directly sent to 
the CCI-Wing of the DOE . 


9 . Maintenance of imported computers and predomi 

nantly computer -based systems imported will be done 
either inhouse by the actual user or by the CMC 
Limited or by any other agency designated by DOE . 
The DOE designated agency or CMC or the user 
responsible for the maintenance of imported com 
puter systems. will be nermitted to import durcs, 
tools, test equipment and software support ļor 
mnty maintenance on the basis of CCP licence il so 
required . 


2 . Import of computers , computer-based systenis and 

compuier subsystems like peripherals for integrating 
with an imported CPU will be permitted only to 
actual and users. 


10 . All import applications will be processed by the DOE 

through JMSC within two months of the registration 
of application in the CCI-Wing of DOE in complete 
forn as per proforma notified from time to time, 


3 . With liberalisation o ! domestic manufacture , domes 

tic computers will be enabled progressively to com 
pete with imported computers on which a suficiently 
high protective import duty will be levicd . 


Actual users will be permitted to import standardis 
cd EDP systems as complete systems costing less 
than Rs, 10 lakhs ÇIF on the basis of liberal proce 
dures by paying & sufficiently high protective duty . 
This will become offective on Ist April 1985 when 
the duty rate will also be announced , 


u , All actual users who have imported computers of 

purchased indigeneous ones who are required to us 
Hindi under the Official Languages Act , will be 
encouraged to Augment their computing facilities for 
input-output processing of data in Devanagari in ad 
dițion to English within two years of installation an 
the system or within two years from the date or 
this Notification , whichever is earlier . 


The Department of Electronics will recommend 
progressively lower levels of duty on such imports 
from time to time in order to make local manufac 
turc progressively more competitive with respect to 
equivalent imported systems. 


12 Within the ambit of the above mentioned policy 

framework all details of procedures will be laid 
down by the DOE through the IMSC from timo 10 
time. The DOE through the IMSC is also empower 
ed to steer the implementation and interpret the 
policies and procedures from time to time. 


4 . For import of computers and predominantly computer 

based systems costing more than Rs. 10 lakhs C . I. F ., 
the actual user would be required to apply to the 
Department of Electronics who would examine the 
application from the point of desirability of applica 
tions, essentiality and indigenous availability . 


C . Software Development & Export : 

1. The Department of Electronics will set up un cx 

tenalve research , design and development facility . 
This organization will be given special oncourage 
ment to not only develop knowhow through indi 
genous cfforts , but also import koowhow on a 
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( iv ) Software exposts shall also be promoted through 

satellite based data links with overseas computers . 
This wil be carried out by DOE in coordination 
with the Ministry of Communication P & T Depart 
ment , 


centralised basis where found advantageous and ab 
sorb as well as improve on this knowhow on a con 
tinuous basis . This organization would cumulate a 
standardised menu of knowhow for making them 

available to interested users and enterpreneurs . 
2 . DOE will set up a Software Development Promotion 

Agency to give an impetus to the growth of man 
power intonsive software development efforts for 
both exports and local requirements including im 

port substitution as an integrated effort. 
3 . Effective software export promotion on a sustained 

basis can be effective in the long run only if it is 
planned as a part of an overall softwarç promotion 
scheme covering both cxport and internal require 
ments including Import substitution . Also , planning 
for software development is integrally connected with 
the plan for hardware development and system engi 
ncering. The Software Export Promotion Policy of 
January 1982 will continue to apply but will in 

clude the following noxlifications : 
( i) The gencral structure of 100 % export schemes ap 

plied as hitheito , will continue to be applicable for 
computer items. 


( v ) The National Computer , INDONET will be made 

available predominantly to promote software export 
from public and private sector enterprises with special 
consideration for software houses in the small scale 

scctor . 
( vi) For import of computers under any of the software 

export schemcs , a special low duty window will be 
provided . 

ORDER 
ORDERFU) that a copy of the resolution be communicated 
to : 

1. The President s Secretariat. 
2 . The Prime Minister s Office, 
3 . Cabinet Secretariat. 
4 . All Ministries/ Departments of the Government of 

of India . 
5 . Comptroller & Auditor General of India . 
6 . Chief Secretaries of All State Governments including 

Union Territories. 
7 . Chairman , Central Bond of Excise & Customs, 
8. Chicf Controller of Imports & Exports. 
9 . Directorate General of Technical Development. 
10 . Science Counselors in Indian Embassies. 
11. Minils of State for Science & Technology and Elec 

tronics . 


( ii ) Category A and B scheme will be modified as 

outlined in the Import - Export Policy , April 1984 
March 1985, Volume 1, Chapter 5 , Para 22 . 


( iii ) Category C in the cxisting Software Export Scheme 

will continue in its present form cxcept for the 
following additional provisions : 


(a ) The following two options will be available to tho 

exporter : 


(1) either complcte duty cxemplion with custom honding, 
(ii ) or, duty payment without custom bonding, 
(b ) 50 percent of cxport carning will be available to the 

exporter on the same basis as for categories A and 

B . 
( c ) All facilities and incentives available under the 100 

percent softwarc cxport scheme will be available to 
Category C scheme also , 


13. Secretary, Department of Electronics. 
14. AU Divisions/ Sections of DOE . 
ORDERSD also that the resolution be published in the Guzttte 
of India for general information . 

N . SESHAGJRI, Addl. Socy . 
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